
जीएनएस)। चडंीगढ़। नशों और सगंठित 
अपराध के खिलाफ अपनी दढ़ृ स् थिति दोहराते 
हएु पंजाब के मुख्यमतं्री भगवंत सिहं मान न ेआज 
परूी सीनीयर पुलिस लीडरशिप को सरुक्षा व्यवस्था 
सख्ती स ेलाग ूकरन ेके आदशे दते ेहएु कहा कि परेू 
राज्य में अमन काननू व्यवस्था सनुिश चित की जाए। 
 पलुिस कमिश्नरों, इसं्पेक्टर जनरल (आईजी), 
डिप्टी इसं्पेक्टर जनरल (डीआईजी) और सीनियर 
सपुरिटंेंडेंट्स ऑफ पलुिस (एसएसपी) के साथ 
उच्च-स्तरीय समीक्षा बठैक की अध्यक्षता करते 
हएु मखु्यमतं्री न े कहा कि ‘यदु्ध नशयेा ं विरुद्ध’ 
और ‘गैंगस्टरां त ेवार’ पजंाब सरकार की प्रमखु 
प्राथमिकताए ंहैं और नशों के खतर ेतथा गैंगस्टर 
नटेवर्क को जड़ से खत्म करना चाहिए। समचेू 
समन्वय, जवाबदहेी और जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष 
परिणामों की उम्मीद करत ेहएु मुख्यमतं्री न ेदोहराया 
कि ‘आप’ सरकार आम नागरिकों की सरुक्षा और 
रक्षा के लिए दढ़ृ प्रतिबद्ध ह।ै उन्होंन ेआगे कहा 
कि जहा ं काननू लाग ू करने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी जाएगी, वहीं पजंाब के नौजवानों के लिए 
लबं ेसमय तक सरुक्षित रोजगार के अवसर बढ़ान,े 
शिक्षा प्रणाली को और मजबतू करन ेतथा करियर 
काउंसलिगं को ससं्थागत बनान े पर भी निर्भर 
करता ह ैताकि नौजवानों को नशों और अपराध का 
शिकार होन ेसे बचाया जा सके। अधिकारियों को 
सबंोधित करत ेहएु मखु्यमतं्री भगवतं सिहं मान ने 
कहा कि ऐसी चुनौतियों का सामना करना पजंाब 
पलुिस की शानदार विरासत रही ह ैऔर समय की 

जरूरत ह ैकि राज्य स ेनशों के खतरे 
और गैंगस्टरों का खात्मा करके इस 
विरासत को कायम रखा जाए और 
इस कार्य के लिए उन सभी को 
महत्वपरू्ण भमूिका निभानी पड़ेगी। 
अब तक की प्रगति का जिक्र करते 
हएु मखु्यमतं्री न ेकहा कि लोगों के 
परू्ण समर्थन और सहयोग स ेराज्य 
सरकार की दो प्रमखु महुिमें ‘यदु्ध 
नशयेां विरुद्ध’ और ‘गैंगस्टरां त े
वार’ सफलतापरू्वक शुरू की गई हैं। 

उन्होंन ेकहा कि राज्य को नशों और गैंगस्टरों की 
बरुाई स ेमकु्त करन ेके उद्देश्य से शरुू की गई इन 
दोनों महुिमों के परिणाम शानदार रह े हैं। उन्होंने 
आग ेकहा कि इन दोनों सामाजिक बरुाइयों को जड़ 
स ेखत्म करना समय की जरूरत ह ैऔर इसके 
लिए हर अधिकारी को सक्रिय भमूिका निभानी होगी। 
सख्त निगरानी पर जोर दतेे हएु मखु्यमतं्री भगवतं 
सिहं मान ने कहा कि मैं रोजाना इन महुिमों की 
प्रगति की व्यक्तिगत रूप स ेनिगरानी करता रहूगंा 
ताकि राज्य को नशों और गैंगस्टरों स ेमकु्त करना 
सनुिश चित बनाया जा सके। उन्होंन ेआगे कहा कि 
हरके कर्मचारी निगरानी के अधीन ह ैऔर उन्हें अच्छे 
ढंग स ेड्यूटी करन ेके लिए इनाम दिया जाएगा तथा 
किसी भी तरह की कुताही के लिए जवाबदहे ठहराया 
जाएगा। इन दोनों महुिमों के तहत शानदार ड्यूटी 
के लिए पजंाब पलुिस की प्रशंसा करत ेहएु उन्होंने 
आग ेकहा कि अभी बहुत कुछ करन ेकी जरूरत 
ह,ै जिसके लिए हरके कर्मचारी को सख्त महेनत 
करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा दिल स ेसहयोग का 
भरोसा दते ेहएु मुख्यमतं्री न ेकहा कि पजंाब पलुिस 
को नवीनतम तकनीक स ेलसै करन ेके लिए फंडों 
की कोई कमी नहीं ह।ै उन्होंन ेआग ेकहा कि विभाग 
की जरूरतों के अनसुार स्टाफ, वाहन फ्लीट और 
अन्य बुनियादी ढाचं ेको अपग्रेड किया जा रहा है। 
भगवतं सिहं मान न ेकहा कि इरादा स्पष्ट है कि 
यह सनुिश चित बनाया जाए कि पजंाब पलुिस किसी 
भी तरह की चनुौती का सामना करन ेके लिए परूी 

तरह तयैार ह।ै
काननू व्यवस्था की स् थिति पर बोलत ेहएु मखु्यमतं्री 
न ेकहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से, पजंाब 
में काननू व्यवस्था की स् थिति दशे के बाकी हिस्सों 
स ेबहतु बेहतर ह।ै भगवतं सिहं मान ने आग ेकहा 
कि पिछली सरकारों के शासनकाल की तलुना में 
राज्य में एक बड़ा बदलाव आया है क्योंकि अब 
पलुिस फोर्स को झठेू केस दर्ज करने के लिए 
नहीं इस्तेमाल किया जाता। उन्होंन े आग े कहा 
कि यह बहतु गर्व और सतंषु्टि वाली बात ह ै कि 
राज्य सरकार द्वारा अपराधियों की कोई सरपरस्ती 
नहीं की जा रही। मखु्यमतं्री न ेसिविल और पुलिस 
प्रशासन को राज्य भर में हथियारों के लाइसेंसों के 
दरुुपयोग को रोकन ेके लिए व्यापक मुहिम शरुू 
करन ेके लिए भी कहा। उन्होंन ेकहा कि यदि किसी 
भी हथियार के लाइसेंस का उपयोग किसी अपराध 
के लिए किया जाता ह,ै तो जिला अधिकारी उसका 
लाइसेंस तरुतं रद्द कर सकत ेहैं। मखु्यमतं्री भगवतं 
सिहं मान न ेकहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की 
ढिलाई पूरी तरह अनचुित ह।ै इस महुिम को ध्यान 
स ेयोजनाबद्ध किया जाना चाहिए और बिना किसी 
रुकावट के लाग ूकिया जाना चाहिए। नौजवानों को 
रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखन ेकी जरूरत 
पर जोर दते े हएु मखु्यमतं्री न ेकहा कि जैसे कि 
खाली दिमाग शतैान का घर होता है, इसलिए राज्य 
सरकार नौजवानों को अधिक स ेअधिक रोजगार 
प्रदान करन ेकी कोशिश कर रही ह ै ताकि उन्हें 
सामाजिक बरुाइयों स ेदरू रखा जा सके।
स्कूल ड्रॉपआउट दर को रोकन ेकी वकालत करते 
हएु उन्होंन ेकहा कि नश ेके सवंदेनशील क्षेत्रों और 
समहूों में, शिक्षा विभाग को उचित उपाय करन ेऔर 
इसकी जाचं करन े के लिए शामिल किया जाना 
चाहिए। मखु्यमतं्री भगवतं सिहं मान न ेआग ेकहा 
कि इन सवंदेनशील क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर करियर 
काउंसलिगं कार्यक्रम शरुू किया जाना चाहिए।
 इस मौके पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.
पी. गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी 
मौजदू थ।े

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सैन्य 
क्षमता को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक 
बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए रक्षा 
अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने भारतीय 
वायुसेना और नौसेना के लिए विशाल रक्षा 
खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिषद ने 
वायुसेना के लिए 114 अत्याधुनिक राफेल 
लड़ाकू विमानों और नौसेना के लिए 6 पी-
8आई पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमानों की 
खरीद को हरी झंडी दिखाई है। करीब 3.25 
लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत 
वाला यह सौदा भारत के इतिहास के सबसे 
बड़े रक्षा समझौतों में गिना जा रहा है और 
इसे रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा 
रहा है।
डीएसी की इस मंजूरी के बाद अब प्रस्ताव 
अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट कमेटी 
ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) के पास भेजा 
जाएगा। सीसीएस की स्वीकृति मिलते ही 
सौदे की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह खरीद न 
केवल सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि आने 
वाले दशकों तक भारत की सामरिक तैयारियों 
को मजबूत आधार भी देगी।

114 राफेल विमानों की खरीद भारतीय 
वायुसेना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
मानी जा रही है। वर्तमान में वायुसेना के 
पास लगभग 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि राष्ट्रीय 
सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए 42 स्क्वाड्रन 
की आवश्यकता बताई जाती है। नए राफेल 
विमानों के शामिल होने से वायुसेना को 6 
से 7 नए स्क्वाड्रन मिल सकते हैं, जिससे 
उसकी ऑपरेशनल क्षमता में उल्लेखनीय 
वृद्धि होगी।
राफेल एक बहु-भूमिका (मल्टी-रोल) 
लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की कंपनी 
Dassault Aviation ने विकसित किया 
है। यह विमान हवा से हवा और हवा से 
जमीन दोनों तरह के मिशनों को अंजाम देने 

में सक्षम है। इसकी उन्नत 
एवियोनिक्स प्रणाली, 
लंबी मारक क्षमता वाली 
मिसाइलें और अत्याधुनिक 
रडार तकनीक इसे दुनिया 
के सबसे आधुनिक लड़ाकू 
विमानों में शामिल करती 
हैं। भारत पहले ही 36 
राफेल विमानों को अपने 
बेड़े में शामिल कर चुका 

है, जिन्हें पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर 
तैनात किया गया है।
रक्षा सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित 114 राफेल 
विमानों में से बड़ी संख्या में विमानों का 
निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इससे 
‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी बल मिलेगा 
और देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा 
मिलेगा। तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय 
उत्पादन से हजारों रोजगार सृजित होने की 
भी संभावना है।
जहां वायुसेना को नई ताकत मिलेगी, 
वहीं नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता भी 
उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी। डीएसी ने नौसेना 
के लिए 6 अतिरिक्त पी-8आई पोसीडॉन 

विमान खरीदने की मंजूरी दी है। भारतीय 
नौसेना पहले से ही 12 पी-8आई विमानों का 
संचालन कर रही है। इन विमानों के जुड़ने से 
हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी, समुद्री टोही 
और पनडुब्बी रोधी अभियानों की क्षमता और 
मजबूत होगी। पी-8आई विमान अमेरिकी 
कंपनी Boeing द्वारा विकसित किया गया 
है। यह लंबी दूरी की समुद्री निगरानी और 
एंटी-सबमरीन वारफेयर में विशेषज्ञ माना 
जाता है। इसकी आधुनिक सेंसर प्रणाली, 
रडार और मिसाइल क्षमता इसे दुश्मन की 
पनडुब्बियों और जहाजों का सटीक पता 
लगाने में सक्षम बनाती है। हिंद महासागर 
क्षेत्र में बढ़ती सामरिक गतिविधियों को देखते 
हुए यह खरीद विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी 
जा रही है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि 
यह पूरा सौदा भारत की दोहरी रणनीति को 
दर्शाता है—एक ओर वायु शक्ति को मजबूत 
करना और दूसरी ओर समुद्री सीमाओं की 
सुरक्षा सुनिश्चित करना। चीन की बढ़ती 
नौसैनिक उपस्थिति और पड़ोसी क्षेत्रों में 
बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों को देखते 
हुए यह कदम दीर्घकालिक सुरक्षा दृष्टि से 
अहम माना जा रहा है।

3.25 लाख करोड़ रुपये का यह प्रस्ताव 
केवल सैन्य साजोसामान की खरीद तक 
सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रखरखाव, 
प्रशिक्षण, हथियार प्रणालियां और लॉजिस्टिक 
सपोर्ट भी शामिल होंगे। इससे आने वाले वर्षों 
में रक्षा बजट पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 
हालांकि सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा 
सर्वोपरि है और आधुनिक सैन्य उपकरणों में 
निवेश भविष्य की चुनौतियों से निपटने के 
लिए आवश्यक है।
इस सौदे को लेकर राजनीतिक और 
रणनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा शुरू 
हो गई है। समर्थकों का कहना है कि यह 
निर्णय भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में और 
मजबूत करेगा, जबकि कुछ विश्लेषक इसकी 
लागत और क्रियान्वयन प्रक्रिया पर नजर 
रखने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।
डीएसी की मंजूरी ने स्पष्ट संकेत दिया है 
कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों में किसी 
प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहता। वायु 
और समुद्री दोनों मोर्चों पर क्षमता विस्तार का 
यह कदम आने वाले समय में भारत की रक्षा 
नीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका 
निभाएगा।

भारत 
म ें 

ज ी ए न ए स ) । 
सचूना का अधिकार काननू 
को लोकततं्र का प्रहरी माना जाता ह।ै यह 
काननू नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने 
और जवाब पाने का संवधैानिक आधार दतेा 
ह।ै वर्ष 2005 में लाग ूहुआ यह अधिनियम 
पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में 
ऐतिहासिक कदम था। लकेिन हाल ही में 
केंद्रीय सचूना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट ने एक 

ऐसी 
त स्वी   र 

सामन े रखी है 
जो चितंाजनक भी ह ै और 

विचारणीय भी। रिपोर्ट के अनसुार 2024-25 
में दशे के कई बड़े सरकारी ससं्थानों—जिनमें 
सपु्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और गहृ मतं्रालय 
जसै ेशीर्ष निकाय शामिल हैं—न ेबड़ी सखं्या 
में आरटीआई आवदेनों को खारिज किया। यह 

तथ्य 
इ स 

बहस को फिर 
स ेजीवित करता ह ैकि 

क्या सचूना मागंना वास्तव 
में आसान ह ैया यह प्रक्रिया आम 

नागरिक के लिए लगातार जटिल होती 
जा रही ह।ै रिपोर्ट के आकंड़े बतात े हैं कि 
दिल्ली हाई कोर्ट न ेप्राप्त कुल आवदेनों में से 
22.88 प्रतिशत को अस्वीकार कर शीर्ष 20 
ससं्थानों में सबस ेअधिक अस्वीकृति दर दर्ज 
की। सपु्रीम कोर्ट न े13.73 प्रतिशत और गहृ 
मतं्रालय न े13.33 प्रतिशत की दर स ेआवेदन 
ठुकराए। वित्त मतं्रालय, जिस े2.2 लाख से 
अधिक आवदेन प्राप्त हएु, न े8.50 प्रतिशत 
आवदेनों को अस्वीकार किया। इलके्ट्रॉनिक्स 
और सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय की अस्वीकृति 

दर 7.98 प्रतिशत और कानून मतं्रालय 
की 7.14 प्रतिशत रही। इन आकंड़ों से 

स्पष्ट ह ैकि जहा ंकुछ विभागों में अस्वीकृति 
दर अपके्षाकृत अधिक ह,ै वहीं कुछ मतं्रालयों 
न ेसतुंलित दषृ्टिकोण अपनान ेका प्रयास किया 
ह।ै दिलचस्प बात यह ह ै कि बड़े मतं्रालयों 
में कुछ ऐस ेभी हैं जिन्होंन ेपारदर्शिता के प्रति 
सकारात्मक रुख दिखाया। कॉरपोरटे मामलों 
के मतं्रालय न े2,54,657 आवदेनों के भारी 
दबाव के बावजदू मात्र 0.14 प्रतिशत आवदेन 
ही खारिज किए। सड़क परिवहन मतं्रालय 
की अस्वीकृति दर 0.70 प्रतिशत और शिक्षा 
मतं्रालय की 0.74 प्रतिशत रही। य े आंकड़े 
सकेंत दते े हैं कि यदि इच्छाशक्ति और 
प्रशासनिक दक्षता हो तो भारी सखं्या में प्राप्त 
आवदेनों का निपटारा पारदर्शी ढंग स े किया 
जा सकता ह।ै लकेिन तस्वीर का दसूरा पहलू 
अपीलों की बढ़ती सखं्या ह।ै वित्त मतं्रालय के 
खिलाफ 26,219 प्रथम अपील और 3,966 
दसूरी अपील दर्ज की गईं। गहृ मतं्रालय में 

9,389 प्रथम और 960 दसूरी अपीलें आईं, 
जबकि रक्षा मतं्रालय में 16,876 प्रथम और 
1,203 दसूरी अपीलें दर्ज की गईं। यह दर्शाता 
ह ै कि बड़ी सखं्या में आवेदक अपने पहले 
उत्तर स े संतुष्ट नहीं थ े और उन्हें अपील 
का सहारा लेना पड़ा। अपील प्रक्रिया समय 
लेने वाली और जटिल होती ह,ै जिसस ेआम 
नागरिक के लिए सचूना प्राप्त करना और 
कठिन हो जाता ह।ै अस्वीकृतियों में सबसे 
अधिक उपयोग आरटीआई अधिनियम की 
धारा 8(1) का हआु, जिस े 28,924 बार 
लाग ू किया गया। यह धारा राष्ट्रीय सरुक्षा, 
गोपनीय सचूना, व्यापारिक रहस्य और 
व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर सूचना दनेे 
स ेछूट प्रदान करती ह।ै कुल अस्वीकृतियों में 
इसका हिस्सा लगभग 49.88 प्रतिशत रहा। 
धारा 24, जो खफुिया और सुरक्षा एजेंसियों 
को छूट दतेी ह,ै 8,251 बार लाग ूहईु और 
इसका हिस्सा 14.23 प्रतिशत रहा। धारा 11, 
जो थर्ड-पार्टी सचूना स ेसबंंधित ह,ै 519 बार 

और धारा 9, जो कॉपीराइट कारणों स ेजुड़ी 
ह,ै 232 बार लागू की गई। न धाराओं का 
बार-बार प्रयोग यह सकेंत दतेा है कि कई 
मामलों में गोपनीयता और सरुक्षा के आधार 
पर सूचना रोकी जा रही ह।ै निश्चित रूप से 
राष्ट्रीय सरुक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता की 
रक्षा आवश्यक ह,ै लेकिन सवाल यह ह ैकि 
क्या इन प्रावधानों का उपयोग सतंलुित ढंग 
स ेहो रहा ह ैया कहीं इनका अति-प्रयोग तो 
नहीं हो रहा। पारदर्शिता और सरुक्षा के बीच 
सतंलुन बनाना एक चनुौतीपरू्ण कार्य ह,ै परतंु 
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सचूना का अधिकार 
नागरिक सशक्तिकरण का प्रमखु साधन ह।ै 
आरटीआई कार्यकर्ताओं का मानना ह ै कि 
बढ़ती अस्वीकृतियां और अपीलों की सखं्या 
इस बात का सकेंत हैं कि सचूना तंत्र में कहीं 
न कहीं सधुार की आवश्यकता ह।ै कई बार 
विभाग तकनीकी आधारों पर आवदेन खारिज 
कर दतेे हैं, जसै ेकि आवदेन का प्रारूप, शलु्क 
में त्रुटि या मांगी गई सचूना का स्पष्ट न होना। 

ऐस ेमामलों में आवदेक को दोबारा आवदेन 
करना पड़ता ह ैया अपील करनी पड़ती ह,ै 
जिसस ेप्रक्रिया लंबी हो जाती ह।ै ग्रामीण और 
दरूदराज क्षेत्रों के नागरिकों के लिए यह और 
भी कठिन हो जाता ह।ै सरकारी पक्ष का तर्क 
ह ैकि आरटीआई के माध्यम स ेकई बार ऐसी 
सचूनाए ंमांगी जाती हैं जो या तो अत्यधिक 
व्यापक होती हैं या जिनका सकंलन करना 
व्यावहारिक रूप स े कठिन होता ह।ै कुछ 
मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार समान 
प्रकार के आवदेन दायर किए जाते हैं, जिससे 
प्रशासनिक बोझ बढ़ता ह।ै डिजिटल यगु में 
सचूनाओं की मात्रा और जटिलता भी बढ़ी है, 
जिसस ेसमय पर जवाब दनेा चनुौतीपरू्ण हो 
सकता ह।ै इसके बावजदू यह अपके्षा की जाती 
ह ै कि विभाग नागरिकों को अधिकतम सभंव 
सचूना उपलब्ध कराने का प्रयास करें।
इस परूी स्थिति का लोकतांत्रिक व्यवस्था 
पर व्यापक प्रभाव पड़ता ह।ै जब नागरिकों 
को सचूना प्राप्त करने में कठिनाई होती ह,ै 

तो शासन पर विश्वास कमजोर पड़ सकता 
ह।ै आरटीआई कानून न े पिछल े दो दशकों 
में कई महत्वपरू्ण खलुास े किए हैं—चाहे 
वह सरकारी योजनाओं में अनियमितता हो, 
सार्वजनिक धन के उपयोग का प्रश्न हो या 
प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता। इसलिए 
इसकी प्रभावशीलता बनाए रखना अत्यंत 
आवश्यक ह।ै विशषेज्ञों का सझुाव है कि 
समाधान के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण 
अपनाना होगा। सबस ेपहल,े सरकारी विभागों 
को स्वैच्छिक प्रकटीकरण की नीति को मजबतू 
करना चाहिए ताकि अधिक स ेअधिक सचूनाएं 
स्वतः सार्वजनिक पोर्टलों पर उपलब्ध हों और 
आरटीआई आवदेन की आवश्यकता ही कम 
पड़े। दसूरा, सचूना अधिकारियों को नियमित 
प्रशिक्षण दिया जाए ताकि व ेकाननू की धाराओं 
की सही व्याख्या कर सकें और अनावश्यक 
अस्वीकृति स ेबचें। तीसरा, अपील प्रक्रिया को 
तजे और सरल बनाया जाए ताकि आवदेकों 
को वर्षों तक इतंजार न करना पड़े।

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में विमानन 
सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर 
सामने आई है। हवाई अड्डों पर विमानों से 
पक्षियों के टकराने यानी ‘बर्ड हिट’ की 
घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की 
गई है। वर्ष 2024 में जहां ऐसी 1278 
घटनाएं सामने आई थीं, वहीं पिछले वर्ष 
यह संख्या बढ़कर 1782 हो गई। गुरुवार 
को लोकसभा में सरकार ने आधिकारिक 
आंकड़े पेश करते हुए यह जानकारी दी।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर 
मोहोल ने लिखित उत्तर में बताया कि 
पिछले पांच वर्षों में कुल 6337 बर्ड हिट 
की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वर्ष 2023 
में 1371, 2022 में 1131 और 2021 
में 775 मामले सामने आए थे। आंकड़ों 
से स्पष्ट है कि हवाई यातायात में वृद्धि 
के साथ-साथ बर्ड हिट की घटनाएं भी 
लगातार बढ़ रही हैं, जो विमानन सुरक्षा के 
लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार बर्ड हिट की घटनाएं 
टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान अधिक 
होती हैं, जब विमान कम ऊंचाई पर होते 
हैं। हवाई अड्डों के आसपास खुले कचरे 
के ढेर, जलभराव और हरित क्षेत्र पक्षियों 
को आकर्षित करते हैं, जिससे जोखिम 

बढ़ जाता है। हालांकि अधिकतर मामलों 
में विमान सुरक्षित लैंडिंग कर लेते हैं, 
लेकिन कुछ घटनाओं में इंजन या ढांचे 
को नुकसान भी पहुंच सकता है, जिससे 
उड़ानों में देरी और आर्थिक नुकसान होता 
है।
सरकार ने बताया कि नागर विमानन 
महानिदेशालय (डीजीसीए) ने लाइसेंस 
प्राप्त हवाई अड्डों पर वन्यजीवों से संभावित 
खतरों से निपटने के लिए विस्तृत नियम 
और दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन 
दिशानिर्देशों के तहत हवाई अड्डा संचालकों 
को बर्ड कंट्रोल उपाय लागू करने, नियमित 
सर्वेक्षण करने और स्थानीय प्रशासन के 
साथ समन्वय बनाकर कचरा प्रबंधन 
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही सरकार ने एयर ट्रैफिक 
प्रबंधन से जुड़ी स्थिति पर भी जानकारी 
दी। मंत्री मोहोल के अनुसार एयर ट्रैफिक 
कंट्रोलर (एटीसी) के स्वीकृत 5537 पदों 
में से 1279 पद फिलहाल रिक्त हैं। देश में 
एयर ट्रैफिक प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकारी 
कंपनी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 
(एएआई) के पास है, जो देश की एकमात्र 
एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर है।
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि 

मैनपावर की कमी के बावजूद किसी भी 
प्रमुख ऑपरेशनल यूनिट को बंद नहीं 
किया गया है। चालू वित्त वर्ष में देश के 
सात ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटरों में 4320 
एटीसी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका 
है। इससे आने वाले समय में रिक्त पदों 
को भरने और संचालन व्यवस्था को और 
मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद 
है।
विमानन क्षेत्र में तेजी से बढ़ते यात्री यातायात 
के बीच बर्ड हिट और एटीसी कर्मियों की 
कमी जैसे मुद्दे सुरक्षा प्रबंधन के लिए अहम 
माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 
हवाई अड्डों के आसपास शहरीकरण और 
कचरा प्रबंधन की समस्याओं का समाधान 
किए बिना बर्ड हिट की घटनाओं पर पूरी 
तरह नियंत्रण पाना कठिन होगा।
लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों ने यह 
संकेत दिया है कि विमानन सुरक्षा को 
लेकर सतत निगरानी और ठोस उपायों की 
आवश्यकता है। सरकार का दावा है कि 
नियामकीय दिशा-निर्देशों और प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों के माध्यम से जोखिम को कम 
करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन बढ़ती 
घटनाएं इस क्षेत्र में और सख्त कदम उठाने 
की जरूरत की ओर इशारा करती हैं।

वर्ष : 15
अंक : 282

दि. 13.02.2026,
शुक्रवार

पाना  : 04
 किंमत : 00.50 पैसा

आरटीआई पर बढ़ी सख्ती: सुप्रीम कोर्ट, 
हाई कोर्ट और बड़े मंत्रालयों ने हजारों आवेदन ठुकराए

सेना की बढ़ेगी ताकत, 114 राफेल और 6 पी-8आई विमानों की 
खरीद को मंजूरी; 3.25 लाख करोड़ का ऐतिहासिक रक्षा सौदा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का स्पष्ट संदेश: पंजाब में अमन 
कानून की रक्षा के लिए सख्त व्यवस्था जारी रखी जाए

हवाई अड्डों पर बर्ड हिट की घटनाओं में उछाल, 
आंकड़ा 1782 पहुंचा; एटीसी के 1279 पद खाली

8‘युद्ध नशेयां 
विरुद्ध’ और ‘गैंगस्टरां 
ते वार’ पंजाब सरकार 
की प्रमुख प्राथमिकता; 
जड़ से खत्म करना 
जरूरी: मुख्यमंत्री 
भगवंत सिंह मान
8आप सरकार 
पंजाब में आम लोगों 
की सुरक्षा सुनिश्चित 
करने के लिए दृढ़ता 
से प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री 
भगवंत सिंह मान
8मुख्यमंत्री भगवंत 
सिंह मान द्वारा कानून 
और व्यवस्था के 
प्रमुख मुद्दों पर विचार-
विमर्श के लिए सभी 
पुलिस कमिश्नरों, 
एसएसपीज़ और 
वरिष्ठ अधिकारियों के 
साथ बैठक
8नौजवानों को नशों 
से बचाने के लिए 
रोजगार, शिक्षा और 
करियर काउंसलिंग 
जरूरी: मुख्यमंत्री 
भगवंत सिंह मान
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भारत का डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र एक 
निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मशीनी 
कौशल (एआइ) में हुई प्रगति, खासकर 
आडियो, वीडियो और आडियो-वीडियो 
कंटेंट को बनाने और बदलने की 
तकनीक ने सूचना के सृजन, उपभोग 
और विश्वास के तरीके को मौलिक 
रूप से बदल दिया है। जहां ये तकनीक 
अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और लोगों 
तक पहुंच को बढ़ाती हैं, वहीं ये ऐसे 
नए खतरे भी पैदा करती हैं जो सीधे तौर 
पर व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक सौहार्द 
और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। 
कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी से 
पैदा होने वाली खास चुनौतियों को 
समझते हुए भारत सरकार ने डिजिटल 
मध्यस्थों (डिजिटल इंटरमीडियरी) से 
जुड़े कानून और नीतिगत ढांचे को और 
मजबूत किया है।
सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी 
गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया 
एथिक्स कोड) नियम, 2021 में किए 
गए हालिया संशोधन और नवंबर 2025 
में इंडिया एआइ मिशन के तहत जारी 
भारत की एआइ गवर्नेंस गाइडलाइंस, 
2025-दोनों को साथ पढ़ने पर सरकार 
का एक संतुलित और स्पष्ट दृष्टिकोण 
सामने आता है। इसका मतलब यह 
है कि वास्तविक नुकसान से निपटने 
के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी 
जिम्मेदारियां तय की गई हैं और साथ ही 
जिम्मेदार तरीके से एआइ को अपनाने 
के लिए नीतिगत सिद्धांत भी तय किए 
गए हैं।
हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से व्यापक 
विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए 
ये सभी नियम और दिशानिर्देश मिलकर 
सरकार की एक साफ मंशा दिखाते 
हैं-तकनीक का विकास ऐसा हो, जो 
पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक की 
गरिमा को बनाए रखने वाले ढांचे के भीतर 
ही आगे बढ़े। संशोधित इंटरमीडियरी 
नियमों में पहली बार कृत्रिम रूप से 
बनाई गई जानकारी की एक साफ और 
व्यावहारिक परिभाषा दी गई है। इसमें 
वह कंटेंट शामिल है जो इस तरह बनाया 
या बदला गया हो कि वह असली जैसा 
लगे या हकीकत से अलग पहचान में 
न आए, लेकिन इसमें सामान्य और 
ईमानदार कामों को साफ तौर पर बाहर 
रखा गया है-जैसे तकनीकी एडिटिंग, 
दिव्यांगों की सुविधा के लिए किए गए 
बदलाव, पढ़ाई या शोध से जुड़ी सामग्री 
और वैध रचनात्मक उपयोग।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि 
डिजिटल नुकसान के नए तरीकों 
से मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ही 
निपटा जाए, न कि उसे अनौपचारिक 
या प्लेटफार्म की अपनी माडरेशन 
व्यवस्था पर छोड़ दिया जाए। इतना 
ही महत्वपूर्ण यह स्पष्टीकरण है कि 
मध्यस्थों द्वारा स्वचालित उपकरणों या 
अन्य उचित तकनीकी उपायों के माध्यम 
से सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाइयां 
वैधानिक सुरक्षा को कमजोर नहीं करती 

हैं। इससे जवाबदेही बनाए रखते हुए 
अनुपालन को बढ़ावा देने वाला परिवेश 
मजबूत होता है।
संशोधित ढांचे में सबसे बड़ा और अहम 
बदलाव यह है कि अब सिर्फ नुकसान 
होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, 
पहले से ही रोकथाम पर जोर दिया गया 
है। जो डिजिटल प्लेटफार्म कृत्रिम रूप से 
बनाई गई जानकारी को बनाने या फैलाने 
में मदद करते हैं, उन्हें ऐसे तकनीकी 
उपाय अपनाने होंगे, ताकि गैर-कानूनी 
कंटेंट के बनते समय या फैलते समय 
ही रोका जा सके। अगर कृत्रिम रूप से 
बनाया गया कंटेंट कानूनी है तो उस पर 
साफ और स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य 
होगा। साथ ही, तकनीकी रूप से संभव 
होने पर उसके साथ स्थायी मेटाडाटा या 
स्रोत पहचान से जुड़ी व्यवस्था भी करनी 
होगी, ताकि यह पता चल सके कि वह 
कंटेंट कहां से आया है।
इन लेबल या पहचान से जुड़े चिह्नों को 
हटाना, बदलना या छिपाना साफ तौर पर 
प्रतिबंधित होगा। इसमें केवल नुकसान 
हो जाने के बाद कंटेंट हटाने पर भरोसा 
नहीं किया गया है, बल्कि पारदर्शिता को 
नागरिक की गरिमा और भरोसे की सुरक्षा 
के रूप में देखा गया है। अब नागरिकों 
को सिर्फ शिकायत करने का अधिकार 
ही नहीं मिलेगा, बल्कि वे उसी समय 
यह पहचान भी कर सकेंगे कि कोई 
कंटेंट असली है या नहीं। यह नागरिकों 
के ‘जानने के अधिकार’ को मान्यता 
देने जैसा है। अब डिजिटल प्लेटफार्म 
को समय-समय पर और साफ भाषा में 
यूजर्स को उनके अधिकार, जिम्मेदारियां 
और नियम न मानने पर होने वाले 
परिणामों के बारे में बताते रहना होगा।
बड़े और प्रभावशाली इंटरनेट मीडिया 
प्लेटफार्म के लिए नियमों में अतिरिक्त 
जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जो उनके 
आकार और प्रभाव के हिसाब से हैं। 
अगर कोई प्लेटफार्म नियमों का पालन 
नहीं करता है, तो उसे चूक माना जाएगा 
और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती 
है। जिन प्लेटफार्म का समाज पर ज्यादा 
और व्यापक असर है, उन पर शासन 
और निगरानी की जिम्मेदारी भी ज्यादा 
होगी।
कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले 
इन नियमों के साथ-साथ, इंडिया एआइ 
गवर्नेंस गाइडलाइंस, 2025 एआइ को 
जिम्मेदार, सुरक्षित और सभी को साथ 
लेकर अपनाने के लिए एक नीतिगत 
ढांचा बताती हैं। ये गाइडलाइंस आइटी 
एक्ट या इंटरमीडियरी नियमों की कानूनी 
जिम्मेदारियों को खत्म नहीं करतीं, 
बल्कि ये डेवलपर्स, एआइ सिस्टम लागू 
करने वालों और संस्थानों को दिशा देने 
का काम करती हैं। फिलहाल जो ढांचा 
बनाया गया है, वह संतुलित नियमों और 
नीतिगत दिशानिर्देशों पर टिका है, पर 
यदि जनहित में जरूरत पड़ी, तो संसद 
के पास बदलती तकनीकी परिस्थितियों 
के अनुसार कानून बनाने का पूरा 
अधिकार बना हुआ है।

एक प्राचीन नगर में एक प्रसिद्ध संत ठहर ेहुए थ।े वे 
किसी बड़े आश्रम या भव्य भवन में नहीं, बल्कि नगर 
के बाहर एक शांत उपवन में रहत ेथ।े साधारण वस्त्र, 
शातं मखुमदु्रा और गहरी दषृ्टि—उनकी उपस् थिति ही 
लोगों के मन को ठहरा दतेी थी। दरू-दरू से लोग अपनी 
जिज्ञासाए ँऔर समस्याए ँलकेर उनके पास आत,े और 
किसी न किसी रूप में हल लकेर लौटत।े उसी नगर 
में एक अत्यंत समदृ्ध व्यापारी रहता था। उसके पास 
विशाल कोठी, रथ-गाड़िया,ँ असखं्य नौकर-चाकर 
और व्यापार में अपार सफलता थी। समाज में उसका 
नाम था, सम्मान था, प्रभाव था। परतं ुउसके भीतर एक 
अजीब-सी बचेनैी घर कर चकुी थी। रात को वह करवटें 
बदलता रहता। कभी उस ेभविष्य की चितंा सताती, कभी 
व्यापार में संभावित हानि का भय, तो कभी यह डर कि 
कहीं कोई उससे आग ेन निकल जाए। बाहर स ेवह 
सफल था, भीतर से विखडंित। एक दिन उसन ेनिश्चय 
किया कि वह सतं के पास जाएगा। वह साधारण वस्त्र 
पहनकर, बिना किसी दिखाव ेके उनके पास पहुचँा। संत 
उस समय एक वकृ्ष के नीच ेध्यानमग्न बठेै थ।े व्यापारी 
न े विनम्रता स ेप्रणाम किया और बोला, “गरुुदवे, मरेे 
पास जीवन की हर सवुिधा ह,ै फिर भी मन को शातंि नहीं 
मिलती। कृपया मार्ग दिखाइए।”
सतं न ेशातं नते्रों स ेउसकी ओर दखेा और पछूा, “तमु्हें 
क्या चाहिए—और अधिक धन या मन की विश्रांति?” 
व्यापारी न ेतरुतं कहा, “मझेु शातंि चाहिए। धन तो बहतु 
ह,ै पर सखु नहीं।”
सतं न ेपास रखी एक खाली टोकरी उठाई। फिर उन्होंने 

अपन े शिष्य स ेकहा कि उसमें अलग-अलग पत्थर 
डाल द।े थोड़ी ही दरे में टोकरी भर गई। सतं न ेव्यापारी 
स ेपछूा, “क्या इसमें और कुछ रखा जा सकता ह?ै” 
व्यापारी बोला, “नहीं, अब इसमें स्थान नहीं ह।ै”
तब सतं न ेछोटी-छोटी कंकड़ियाँ उठाईं और उन्हें टोकरी 
में डालन ेलग।े व ेपत्थरों के बीच की जगह में समा गईं। 
सतं मसु्कराए और बोल,े “अब?” व्यापारी चपु रहा। फिर 
सतं ने उसमें रते डाली। रते भी शषे स्थान में समा गई। 
अतं में उन्होंन ेउसमें पानी डाला। पानी भी भीतर उतर 
गया। व्यापारी यह सब ध्यान स ेदखे रहा था। सतं बोल,े 
“यह तमु्हारा मन ह।ै बड़े पत्थर तमु्हारी बड़ी इच्छाएँ 
हैं—धन, प्रतिष्ठा, प्रभाव। कंकड़ियाँ छोटी इच्छाए ँहैं—
तलुना, प्रतिस्पर्धा, मान-सम्मान। रते व ेसकू्ष्म विचार हैं 
जो दिन-रात चलते रहत ेहैं। और पानी तमु्हारी चितंाए ँहैं, 
जो हर खाली स्थान को भर दतेी हैं। तमु कहत ेहो कि 
तमु्हें शातंि चाहिए, पर तमु्हार ेमन में पहले स ेइतना कुछ 
भरा ह ैकि शातंि के लिए अलग स ेस्थान नहीं बचा।”
व्यापारी न ेधीर ेस ेपूछा, “तो क्या मझु ेसब छोड़ दनेा 
चाहिए?” संत न ेउत्तर दिया, “त्याग वस्तुओं का नहीं, 
आसक्ति का करो। पत्थर निकालने की जल्दी मत करो, 
पहल ेयह समझो कि कौन-सा पत्थर आवश्यक ह ैऔर 
कौन-सा केवल भार ह।ै” व्यापारी न ेस्वीकार किया कि 
वह हर समय दसूरों से अपनी तुलना करता ह।ै उसे 
अपन ेलाभ से अधिक चितंा इस बात की रहती ह ैकि 
कहीं कोई और उससे अधिक लाभ न कमा ल।े वह 
अपन ेसम्मान को लकेर इतना सजग रहता ह ैकि छोटी-
सी आलोचना भी उस ेबचेनै कर दतेी ह।ै सतं न ेकहा, 

“तमु्हारी अशांति का मूल कारण भय है—खोन ेका भय, 
पीछे रह जाने का भय, असफल हो जाने का भय। जब 
तक भय रहेगा, शांति नहीं आ सकती। शांति विश्वास से 
जन्म लतेी ह—ैअपने पर, जीवन पर और उस व्यवस्था 
पर जो सबको संचालित करती ह।ै” व्यापारी न ेपछूा, “पर 
यह विश्वास आए कैसे?” संत न ेउत्तर दिया, “प्रतिदिन 
कुछ समय अपने साथ बिताओ। बिना गणना, बिना 
योजना, बिना लक्ष्य के। अपन ेविचारों को आत-ेजाते 
दखेो। उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत। धीरे-धीरे तमु 
अनभुव करोग ेकि तमु विचार नहीं हो, तमु उन्हें दखेने 
वाल ेहो। वहीं से शांति की शरुुआत होती ह।ै” संत न ेउसे 
एक और उदाहरण दिया। उन्होंन ेकहा, “आकाश को 
दखेो। उसमें बादल आत ेहैं, जात ेहैं। कभी काल,े कभी 
सफेद, कभी घने। पर आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। 
तमु्हारा मन भी आकाश जैसा ह।ै विचार और भावनाएँ 
बादलों की तरह हैं। तमु बादलों से अपनी पहचान जोड़ 
लते ेहो, इसलिए हर परिवर्तन तमु्हें हिला दतेा ह।ै”
व्यापारी के मन में जैसे कोई गाँठ खलु रही थी। उसने 
समझा कि वह अपन ेविचारों और उपलब्धियों से स्वयं 
को परिभाषित करता रहा ह।ै यदि व्यापार बढ़ा तो वह 
प्रसन्न, यदि घटा तो निराश। उसकी खशुी और दखु 
बाहरी परिस् थितियों पर निर्भर थे।
कुछ समय बाद उसन े संत की बातों को जीवन में 
उतारना शरुू किया। उसन ेव्यापार छोड़ा नहीं, पर उसमें 
डूबना कम कर दिया। उसन ेप्रतिदिन ध्यान करना आरंभ 
किया। धीरे-धीरे उसन ेदखेा कि उसके भीतर जो बेचैनी 
थी, वह कम होने लगी ह।ै अब भी समस्याए ँआती थीं, 

पर व ेउसे पहल ेजितना विचलित नहीं करती थीं।
उसन ेअपन ेधन का कुछ भाग समाज के कल्याण में 
लगाना शरुू किया। सेवा करत ेसमय उसे एक अलग 
प्रकार की संतुष्टि मिली, जो व्यापारिक लाभ से भिन्न 
थी। उसे अनभुव हआु कि जब वह केवल अपन ेलिए 
जीता था, तब मन संकुचित था; जब उसने दसूरों के लिए 
सोचना शरुू किया, तब मन विस्तृत हआु।
कुछ महीनों बाद वह फिर संत के पास पहुचँा। उसने 
कहा, “गरुुदवे, अब समझ में आता ह ैकि शांति बाहर 
की उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आती ह।ै 
जब मन में अनावश्यक भीड़ कम होती ह,ै तब भीतर 
एक मौन-सा जन्म लतेा ह।ै”
संत ने कहा, “शांति कोई उपलब्धि नहीं, तमु्हारा स्वभाव 
ह।ै तमु उसे खोजन ेबाहर जात ेहो, इसलिए वह दरू 
लगती ह।ै जब तमु भीतर लौटते हो, तो पात े हो कि 
वह सदैव यहीं थी।” नगर के लोगों ने भी व्यापारी में 
परिवर्तन दखेा। पहल ेवह त्वरित क्रोध में आ जाता था, 
अब संयमित था। पहल ेहर बात में लाभ-हानि दखेता 
था, अब संबंधों को महत्व दतेा था। उसके चेहरे पर एक 
सहज मुस्कान रहन ेलगी। यह कथा हमें बताती ह ैकि 
शांति का रहस्य किसी विशषे स्थान, वस्तु या परिस् थिति 
में नहीं छिपा। वह इस बात में ह ैकि हम अपने मन को 
कितना सजग और हल्का रखत ेहैं। जब हम भय, तलुना 
और अहकंार के बोझ को पहचान लते ेहैं, तभी उन्हें 
धीरे-धीरे कम कर पात ेहैं। और जब मन आकाश की 
तरह विस्तृत हो जाता ह,ै तब उसमें उठन ेवाले हर विचार 
के बावजूद भीतर एक स् थिरता बनी रहती ह।ै

अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 
बाद दशेभर में धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास 
और सासं्कृतिक चतेना को नई दिशा मिली 
ह।ै जिस प्रकार अयोध्या न े आध्यात्मिक 
आस्था के साथ-साथ आर्थिक और पर्यटन 
विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया, उसी 
क्रम में अब बिहार के सीतामढ़ी जिल ेका 
पनुौरा धाम राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ह।ै 
धार्मिक मान्यता के अनसुार यही वह पावन 
स्थल ह ैजहा ंमाता सीता का अवतरण हआु 
था। अब यहा ं मा ं जानकी के भव्य मदंिर 
निर्माण की व्यापक योजना न े मिथिला ही 
नहीं, बल्कि पूर ेदशे के श्रद्धालओुं में उत्साह 
भर दिया है।
सीतामढ़ी का नाम लतेे ही रामायण काल 
की स्मृतिया ंजीवतं हो उठती हैं। मिथिला 
नरेश जनक की राजधानी, सीता स्वयवंर 
की कथा, और त्याग व धरै्य की प्रतिमरू्ति 
माता सीता की जीवनगाथा—ये सब इस 
क्षेत्र की पहचान का हिस्सा हैं। पनुौरा धाम 
को माता सीता की जन्मस्थली के रूप में 
विशेष श्रद्धा प्राप्त ह।ै वर्षों स ेयहा ंश्रद्धालु 
आत ेरह ेहैं, परंत ुअब इस ेएक सुव्यवस्थित, 
विशाल और आधुनिक सवुिधाओं से यकु्त 
मदंिर परिसर के रूप में विकसित करने की 
तयैारी ने इस स्थान को नई सभंावनाओं से 
जोड़ दिया ह।ै

प्रस्तावित मा ं जानकी मदंिर का निर्माण 
पारपंरिक भारतीय मदंिर वास्तुकला और 
आधनुिक तकनीक के समन्वय स े किया 
जाएगा। मदंिर का प्रारूप तय हो चुका है 
और इसे भव्य, दिव्य तथा सासं्कृतिक रूप 
स ेसमदृ्ध स्वरूप दने ेपर विशषे ध्यान दिया 
गया ह।ै अनुमान ह ैकि सपंरू्ण निर्माण कार्य 
लगभग 42 महीनों, यानी करीब साढ़े तीन 
वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस अवधि में 
चरणबद्ध तरीके स ेभमूि विकास, आधारभूत 
सरंचना निर्माण और मखु्य मदंिर के निर्माण 
का कार्य सपंन्न होगा।
मदंिर परिसर केवल पजूा-अर्चना का 
स्थान नहीं होगा, बल्कि इस े एक समग्र 
आध्यात्मिक एवं सासं्कृतिक केंद्र के रूप 
में विकसित किया जाएगा। यहां विशाल 
प्रांगण, यज्ञशाला, ध्यान केंद्र, सत्संग भवन, 
सगं्रहालय, धर्मशाला, प्रसाद वितरण केंद्र 
और आधनुिक सुविधाओं स ेयकु्त विश्राम 
स्थलों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ 
ही सुरक्षा, स्वच्छता और डिजिटल प्रबंधन 
प्रणाली पर भी विशषे बल दिया जाएगा 
ताकि श्रद्धालओुं को सगुम और सवु्यवस्थित 
दर्शन का अनभुव मिल सके।
मदंिर निर्माण के लिए भमूि सीमाकंन की 
प्रक्रिया पूरी की जा रही ह।ै जिन क्षेत्रों में पूर्व 
में जलजमाव या आधारभतू ढाचं ेकी समस्या 

थी, वहा ंसुधार कार्य तेजी से किया गया ह।ै 
मखु्य मार्गों की मरम्मत और चौड़ीकरण 
का कार्य प्रगति पर ह ैताकि श्रद्धालुओं को 
आन-ेजान े में किसी प्रकार की असुविधा 
न हो। जल निकासी की समचुित व्यवस्था 
और प्रकाश प्रणाली को भी सुदढृ़ किया 
जा रहा है। इन प्रयासों से यह सुनिश्चित 
किया जा रहा ह ैकि निर्माण कार्य बिना बाधा 
के आग ेबढ़ सके। अतिक्रमण हटान ेऔर 
सरकारी भूमि को संरक्षित करने की प्रक्रिया 
भी प्रशासनिक स्तर पर चल रही ह।ै किसी 
भी बड़े धार्मिक परियोजना की सफलता के 
लिए भूमि प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता ह।ै 
इसलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा ह ैकि 
मदंिर परिसर का विकास नियोजित ढंग से 
हो और भविष्य में विस्तार की संभावनाए ंभी 
बनी रहें। प्रारभंिक चरण के कार्यों को छह 
महीनों में पूरा करन ेका लक्ष्य रखा गया 
ह,ै जिसके बाद मखु्य संरचना निर्माण गति 
पकड़ेगा। धार्मिक दृष्टि से यह परियोजना 
अत्यंत महत्वपूर्ण ह।ै माता सीता भारतीय 
संस्कृति में मर्यादा, करुणा, त्याग और 
शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। उनका 
जीवन केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि 
आदर्श नारीत्व और धैर्य का उदाहरण ह।ै 
ऐसे में उनकी जन्मस्थली पर भव्य मदंिर का 
निर्माण श्रद्धालुओं के लिए भावनात्मक और 

आध्यात्मिक महत्व रखता ह।ै यह मदंिर 
केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं होगा, 
बल्कि आस्था, संस्कृति और इतिहास का 
जीवंत प्रतीक बनगेा।
आर्थिक दषृ्टि से भी यह परियोजना क्षेत्र 
के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती ह।ै 
अयोध्या में मदंिर निर्माण के बाद जिस 
प्रकार पर्यटन, होटल उद्योग, परिवहन और 
स्थानीय व्यापार में वृद्धि देखी गई, वैसी ही 
संभावनाए ं सीतामढ़ी में भी दखेी जा रही 
हैं। मदंिर निर्माण के दौरान प्रत्यक्ष रूप से 
हजारों श्रमिकों और कारीगरों को रोजगार 
मिलेगा, वहीं अप्रत्यक्ष रूप स े परिवहन, 
खानपान, हस्तशिल्प और अन्य सवेाओं से 
जुड़े लोगों को भी अवसर प्राप्त होंग।े
मिथिला क्षेत्र अपनी समदृ्ध सांस्कृतिक 
विरासत के लिए प्रसिद्ध ह।ै मधबुनी 
पेंटिग, लोकगीत, पारपंरिक परिधान और 
रीति-रिवाज यहा ंकी पहचान हैं। मदंिर के 
विकसित होन े से इन सासं्कृतिक धरोहरों 
को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच मिल 
सकता ह।ै श्रद्धालु जब यहा ंआएगं,े तो वे 
केवल दर्शन ही नहीं करेंग,े बल्कि मिथिला 
की सासं्कृतिक समदृ्धि से भी परिचित 
होंग।े इससे स्थानीय कला और शिल्प को 
प्रोत्साहन मिलेगा।
पर्यटन के विस्तार के साथ आधारभतू ढांचे 

का विकास भी अपके्षित ह।ै बहेतर सड़क 
सपंर्क, रेलव ेऔर बस सवेाओं का विस्तार, 
स्वच्छता अभियान और स्थानीय बाजारों 
का आधनुिकीकरण—य े सभी पहलू क्षेत्र 
की समग्र प्रगति में सहायक होंग।े यदि 
योजनाओं को सतंलुित और पारदर्शी ढंग से 
लागू किया जाता ह,ै तो सीतामढ़ी एक प्रमखु 
धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित हो 
सकता ह।ै
पर्यावरणीय सतंलुन को ध्यान में रखत ेहएु 
मदंिर परिसर में हरित क्षेत्र विकसित करन,े 
वर्षा जल सचंयन प्रणाली और स्वच्छ ऊर्जा 
के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा ह।ै 
यह आवश्यक ह ैकि विकास और पर्यावरण 
सरंक्षण साथ-साथ चलें, ताकि आने वाली 
पीढ़ियां भी इस पवित्र स्थल की गरिमा का 
अनभुव कर सकें। सतत विकास की दषृ्टि 
स ेयह परियोजना एक उदाहरण बन सकती 
ह।ै स्थानीय समदुाय की भागीदारी भी इस 
परियोजना की सफलता का महत्वपरू्ण तत्व 
ह।ै जब समाज स्वय ं विकास प्रक्रिया का 
हिस्सा बनता ह,ै तो परियोजना अधिक 
प्रभावी और स्थायी होती ह।ै विभिन्न 
सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने सहयोग 
की इच्छा व्यक्त की ह।ै इसस े न केवल 
आर्थिक बल्कि सामाजिक समन्वय भी 
मजबूत होगा।

आन े वाल े वर्षों में यदि निर्माण कार्य 
निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण हो जाता 
ह,ै तो पनुौरा धाम राष्ट्रीय धार्मिक मानचित्र 
पर एक प्रमखु स्थान प्राप्त कर सकता है। 
अयोध्या, काशी और मथरुा की तरह यह भी 
श्रद्धालओुं के लिए आकर्षण का केंद्र बन 
सकता ह।ै इससे बिहार की छवि धार्मिक 
और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में और 
सदुढृ़ होगी।
समग्र रूप स े दखेा जाए तो मां जानकी 
मदंिर का निर्माण आस्था और विकास का 
सगंम ह।ै यह परियोजना न केवल धार्मिक 
भावनाओं को सशक्त करगेी, बल्कि क्षेत्रीय 
अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और 
सामाजिक एकता को भी नई दिशा द ेसकती 
ह।ै साढ़े तीन वर्षों की प्रस्तावित अवधि के 
बाद जब यह मदंिर परू्ण स्वरूप में सामने 
आएगा, तो सभंव ह ैकि सीतामढ़ी का नाम 
दशे-विदेश में नई पहचान के साथ लिया 
जाए।
मिथिला की पावन धरती पर आरभं हआु 
यह प्रयास केवल एक मदंिर निर्माण की 
योजना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण 
की कहानी ह।ै आन ेवाला समय बताएगा 
कि यह पहल किस प्रकार श्रद्धा, परपंरा और 
आधनुिक विकास को एक सतू्र में पिरोकर 
एक नई मिसाल स्थापित करती है।

मनमानी रोकने वाल ेनए नियमअंतर का आकाश: शांति की अनसुनी पुकार

पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर से उभरेगा आस्था और विकास का संगम

डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से झूठ को सच बनाने 
की बढ़ती प्रवृत्ति पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसने 
की तैयारी कर ली है। इस तरह के भ्रमित करने वाली 
सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया को नियंत्रित 
करने वाले नियमों को सख्त बनाया जा रहा है। जिससे 
डिजिटल कंपनियों और प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी बढ़ 
जाती है, खासकर डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी 
एआई से निर्मित सामग्री के संबंध में। दरअसल, ये 
नवीनतम बदलाव उन शिकायतों के बाद किए गए हैं 
जिसमें एआई बॉट द्वारा पथभ्रष्ट करने वाली उत्तेजक 
छवियों के निर्माण करने के आरोप लगे हैं। जिसके 
खिलाफ दुनिया के कई देशों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। 
उल्लेखनीय है कि आईटी के नये नियम बीस फरवरी से 
लागू होंगे। इसके बाद एआई के जरिये निर्मित सामग्री पर 
इस बात का लेबल लगाना जरूरी होगा कि उसे कृत्रिम 
रूप से गढ़ा गया है। साथ ही प्रमुख सोशल मीडिया 
प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाना होगा 
कि साझा की जा रही सामग्री एआई द्वारा निर्मित है या 
नहीं। ऐसे वक्त में जब लोगों की संवेदनाओं और भरोसे 
से खिलवाड़ का खेल द्रुत गति से जारी है, केंद्र सरकार 
की ओर से उठाया गया यह जरूरी कदम कहा जा 
सकता है। सरकार ने नये प्रावधानों में निर्देश दिया है कि 
किसी भी अवैध या भ्रामक एआई जनित सामग्री को तीन 
घंटे के भीतर हटाना होगा या फिर ब्लॉक करना होगा। 
उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह हटाने की समय 
सीमा 36 घंटे थी। हालांकि, इस तरह सख्त नियमों के 
जरिये सोशल मीडिया का नियमन खासा जटिल कार्य 
है। इस आदेश की जटिल कार्यप्रणाली के अतिरिक्त,यह 
सवाल भी विवाद का विषय बना हुआ कि ऑनलाइन 
आपत्तिजनक सामग्री किसे माना जाए। साथ ही यह भी 
कि क्या स्वीकार्य है? यदि हां तो किस आधार पर? 
वहीं दूसरी ओर इसके बहाने सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चिंताएं भी बरकरार 
हैं। सही मायनों में, लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त स्वतंत्र 
अभिव्यक्ति से जुड़ी इन चिंताओं का निराकरण भी 
जरूरी है।
निस्संदेह दुनिया में जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल 
क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, वैसे-वैसे ही 
प्रभावी नियामक नियंत्रण स्थापित करना एक कठिन 
चुनौती बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एआई उद्योग 
के लिये भी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी 
तकनीकों के विस्तार के साथ-साथ नैतिक ढांचों को 
बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है। 
उल्लेखनीय है कि एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता 
का विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति से 
असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना तकनीकी प्रगति की 
छलांग लगाती गति के दुष्परिणामों को ही उजागर करता 
है। निर्विवाद रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित स्पर्धा के 
दौर में नैतिक दुविधा स्पष्ट है। साथ ही इसका कोई 
कारगर समाधान शीघ्र नजर भी नहीं आता। इस संकट 
से विकासशील देश ही नहीं, विकसित देश भी गहरे तक 
जूझ रहे हैं। आस्ट्रेलिया व फ्रांस आदि देशों में बच्चों कोे 
सोशल मीडिया से दूर रखने की न्यूनतम उम्र निर्धारित 
की गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में इंस्टाग्राम और 
यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की 
जांच के लिये एक ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हो गया 
है। सोशल मीडिया कारोबार में दोनों हाथों से मुनाफा 
बटोरने वाली कंपनियों के देश अमेरिका में दुनिया की 
सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर लोगों को लत 
लगाने वाली मशीनें बनाने के आरोप लग रहे हैं। इस 
बाबत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विशेषज्ञ की टिप्पणी है- हम 
देख रहे हैं कि अधिकाधिक युवा न केवल मनोवैज्ञानिक 
बल्कि शारीरिक पीड़ा का भी अनुभव करते हैं, जब 
उनसे फोन आदि उपकरण ले लिए जाते हैं। कमोबेश 
यही स्थिति भारत समेत तमाम विकासशील देशों में भी 
बनी हुई है। इस संकट का कोई स्थायी समाधान विश्व 
भर के लिये प्रासंगिक हो सकता है। निस्संदेह, इस बेहद 
घातक तकनीक आक्रमण से निबटना लगातार बड़ी 
चुनौती बनता जा रहा है। निर्विवाद रूप से असली-
नकली के भ्रम से जूझते उपयोगकर्ताओं की संवेदनाओं 
से खिलवाड़ का सिलसिला नियंत्रित होना चाहिए। वहीं 
दूसरी ओर डीपफेक से धोखाधड़ी-गलत सूचनाओं के 
बढ़ते खतरों को नियंत्रित करने के लिये सख्त नियम के 
साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के संचालकों को 
जवाबदेह बनाना भी जरूरी है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक बदलाव के प्रेरणास्रोत

आर्य समाज के 
संस्थापक महर्षि 

दयानंद के विचारों 
में धर्म, विज्ञान, 
समाज सुधार 
और राष्ट्रवाद 

का समन्वय था। 
अंग्रेजी राज के 
दौरान उन्होंने 

वेद, स्वदेशी, नारी 
शिक्षा व समानता 
का समर्थन किया 
वहीं अंधविश्वास 
व जातिप्रथा का 

विरोध किया। आज 
भी उनके विचार 

प्रासंगिक व प्रेरक 
हैं।

महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीवन भर 
हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और 
अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई। 
इस संन्यासी का जीवन संघर्षों से भरा 
रहा। उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान 
भी भारतीय संस्कृति की रक्षा की और 
राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हालांकि, 
सुधारवादी विचारों के चलते उनके कुछ 
शत्रु भी बन गये। 30 अक्तूबर, 1883 
को अजमेर में उनकी हत्या कर दी गई, 
संभवतः जहर देकर। लेकिन उनकी मृत्यु 
के बाद भी उनके द्वारा स्थापित आर्य 
समाज फला-फलूा और आज दुनिया में 
लाखों अनुयायी हैं।
21वीं सदी में, जब दुनिया वैश्वीकरण, 
तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तनों 
से गुजर रही है, उनके विचार आज भी 
प्रासंगिक हैं व मार्गदर्शक का काम करते 
हैं। सबसे पहले, दयानंद सरस्वती ने 
महिलाओं को शिक्षा और समान अधिकार 
देने की बात की, जिसकी आज भी देश 
में लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ाई 
में प्रासंगिकता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत 
विकास लक्ष्यों में जेंडर इक्वेलिटी शामिल 
है, और दयानंद के विचार इस दिशा में 
प्रेरक हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का 
समर्थन और बाल विवाह का विरोध किया, 
जो आज भी कानूनी और सामाजिक मुद्दे 
हैं। महर्षि दयानंद ने शिक्षा पर बल दिया 
व उसे हरेक जाति और महिला-पुरुषों 
सभी के लिए अनिवार्य बताया। आज के 
भारत में, जहां साक्षरता दर बढ़ रही है 
लेकिन गुणवत्ता में कमी है, उनके वैदिक 
शिक्षा के मॉडल उपयोगी हैं जो नैतिकता, 
विज्ञान और तर्क पर आधारित हैं। आर्य 
समाज द्वारा स्थापित डीएवी स्कूल आज 
भी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, जो उनके 
विचारों की व्यावहारिकता का प्रमाण हैं।
तीसरा, दयानंद सरस्वती ने कहा कि जन्म 
से नहीं, कर्म से जाति निर्धारित होती है। 

आज भारत में आरक्षण और सामाजिक 
न्याय क ेमुद्दों में यह विचार प्रासंगिक है। 

समाज के वंचित-पिछड़े लोगों के उत्थान 
के लिए उनके जैसे सुधार आवश्यक हैं, 

जो समावेशी समाज की नींव रखते हैं।
चौथा, उन्होंने अंधविश्वासों को खारिज 
किया और तर्कपूर्ण जांच को प्रोत्साहित 
किया। आज के युग में, जब फेक न्यूज 
और स्यूडो-साइंस फैल रहे हैं, उनकी 
‘सत्यार्थ प्रकाश’ जैसी रचनाएं तार्किक 
सोच सिखाती हैं। उन्होंने वेदों को विज्ञान 
से जोड़ा, जो आधुनिक हिंदू राष्ट्रवादियों 
और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा है। मसलन, 
पर्यावरण संरक्षण के लिए वेदों के सिद्धांत 
आज क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में 
उपयोगी हैं।
पांचवां, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान। ऋषि दयानंद ने स्वदेशी और 
भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात की, 
जो स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावी साबित हुई। 
आज देश में जहां सांस्कृतिक पहचान और 
वैश्वीकरण का टकराव है, उनके विचार 
एकता और गौरव की भावना जगाते हैं। 
आर्य समाज के जरिय धार्मिक सद्भाव 
को बढ़ावा दिया, जो बहुलवादी भारत के 
लिए जरूरी है।
दयानंद सरस्वती के विचार न केवल 
ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि 
आधुनिक चुनौतियों के मुकाबले के लिए 
उपकरण प्रदान करते हैं। सामाजिक 
न्याय, शिक्षा, लैंगिक समानता और 
तर्कपूर्ण सोच जैसे उनके सिद्धांत आज 
भी दुनिया को बेहतर बनाने में मददगार 
हैं। उनकी विरासत आर्य समाज के रूप 
में जीवित है, जो हमें याद दिलाती है 
कि सत्य की खोज कभी पुरानी नहीं 
होती। दयानंद सरस्वती जैसे सुधारक 
प्रेरित करते हैं कि परिवर्तन स्वयं व्यक्ति 
से शुरू होता है और समाज को बदल 
सकता है।
दयानंद सरस्वती ने पूरे भारत का भ्रमण 
कर विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया 
और वेदों का गहन अध्ययन किया। 
उन्होंने योगी और संन्यासी के रूप 

में जीवन व्यतीत किया। वर्ष 1860 
में संन्यास ग्रहण किया और दयानंद 
सरस्वती नाम धारण किया। उनका मुख्य 
उद्देश्य था हिंदू धर्म को उसके मूल रूप 
में लौटाना, जो वेदों पर आधारित था। 
उनका मानना था कि वेद ईश्वर का 
शाश्वत ज्ञान हैं और वे विज्ञान, नैतिकता 
और सामाजिक न्याय के स्रोत हैं।
वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की 
स्थापना दयानंद सरस्वती क े जीवन 
का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आर्य 
समाज एक ऐसा संगठन था, जो वेदों 
की वापसी का नारा देता था—‘वेदों की 
ओर लौटो’। इस संगठन के जरिये उन्होंन े
जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और 
विधवा विवाह की मनाही जैसी कुरीतियों 
का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की 
शिक्षा और समान अधिकारों की वकालत 
की, जो उस समय क्रांतिकारी विचार थे। 
आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, 
जिसके तहत दूसरे मतों में परिवर्तित 
हुए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया 
जाता था। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को 
सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन 
माना और लड़कों तथा लड़कियों दोनों 
के लिए वैदिक स्कूल स्थापित किए।
उनकी प्रमुख रचना ‘सत्यार्थ प्रकाश’ 
1875 में प्रकाशित हुई, जो हिंदू धर्म की 
व्याख्या और अन्य मतों की आलोचना 
करती है। इस पुस्तक में उन्होंने वेदों को 
आधार बनाकर तर्क के साथ धर्म की 
स्थापना का विचार प्रतिपादित किया। 
महर्षि दयानंद ने कर्म और पुनर्जन्म के 
सिद्धांतों पर जोर दिया, साथ ही ब्रह्मचर्य 
और ईश्वर भक्ति को जीवन का मूल 
बताया। दयानंद सरस्वती के विचारों में 
विज्ञान और धर्म का समन्वय था; उन्होंने 
कहा कि वेदों में आधुनिक विज्ञान के बीज 
मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी का गोलाकार 
होना और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत।



2.25 करोड़ रुपए के खर्च से पालनपुर नपा में कैलास वाटिका गार्डन का पुनर्विकास
पालनपुर नगर पालिका में लोगों के मनोरंजन के लिए 2.25 करोड़ 
रुपए के खर्च से 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कैलास वाटिका का 
पुनर्विकास किया गया है। इस बगीचे में नागरिकों के लिए विभिन्न 
सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिनमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र और उसके सामान, दिव्यांगों के लिए विशिष्ट सुविधाएं, गजेबो और बैठक 
व्यवस्था आदि शामिल हैं। कैलास वाटिका आज पालनपुर के लोगों के लिए नंदन वन बन गया है। इसी प्रकार, विभिन्न नगर पालिका 
क्षेत्रों में लगभग 70 बगीचों को शहरीजनों के लिए विकसित किया गया है, जबकि अन्य 61 बगीचों का काम प्रगति पर है। अमृत 2.0 के 
अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में ऐसे हरित क्षेत्र बनाने का उद्देश्य टिकाऊ, समावेशी और समुदाय-केंद्रित शहरी वातावरण को बढ़ावा देना 
और शहरीजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसक ेसाथ ही, ऐसे बगीचे शहरी हवा की गुणवत्ता को भी और बेहतर बनाते 
हैं, और घने शहरी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को पुनः स्थापित करने में मदद करते हैं। देसी पौधों और पेड़ों के एकीकरण द्वारा यह 
हरित क्षेत्र स्थानीय जैव विविधता को समर्थन देते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए कम पानी एवं रखरखाव की जरूरत होती है। कुल 

मिलाकर, अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन से गुजरात के शहरी जीवन में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है, जिससे शहरों और नगरों में स्थिरता, लचीलेपन और खुशहाली को बढ़ावा मिला है।

Ahmedabad. Dt. 13-02-2026 Friday अहमदाबाद, दि. 13-02-2026 शुक्रवार 

जीएनएस)। पश् चिम रलेवे ने गांधीधाम–
आदीपरु के बीच 8.96 किमी लबं े खडं पर 
चौहरीकरण तथा अत्याधनुिक सिग्नलिगं प्रणाली 
का कार्य सफलतापूर्वक कमीशन कर लिया है। 
इस कार्य के अतंर्गत गाधंीधाम बी ब्लॉक केबिन 
एव ं आदीपरु जकं्शन सहित तीन इंटरलॉक्ड 
लवेल क्रॉसिगं गटे (एलसी न.ं 3, 3X एवं 
4) को आईबीएस (Intermediate Block 
Signalling) के साथ जोड़ा गया ह।ै
मडंल रले प्रबधंक, अहमदाबाद श्री वदे प्रकाश 
न ेवरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्राउंड ज़ीरो पर 
उपस् थित रहकर इस कार्य की निगरानी की। यह 
चौहरीकरण परियोजना का महत्वपरू्ण चरण था, 
जिसमें नई लाइनों, सिग्नलिगं तथा प्वाइटं्स को 
सुरक्षित रूप स ेमौजदूा प्रणाली स ेएकीकृत किया 
गया। इस दौरान आवश्यक तकनीकी संशोधन 
और परीक्षण कर नई सरंचना के सरुक्षित एवं 
निर्बाध सचंालन को सनुिश चित किया गया। यह 

उपलब्धि गांधीधाम–भजु सके्शन में परिचालन 
दक्षता और अवसरंचना सदृुढ़ीकरण की दिशा में 
महत्वपरू्ण कदम है।

आदीपुर स ट्ेशन पर प्रमखु व्यवस्थाएं
गांधीधाम–आदीपरु खडं के लिए क्योसान निर्मित 
(K5D मॉडल) नई डिस्ट्रीब्यूटड इलके्ट्रॉनिक 
इटंरलॉकिग (EI) प्रणाली कमीशन की गई। 
इसमें 5 लाइनें एव ं1 सिक साइडिग, 146 रूट, 
56 ट्रैक, 18 मने, 16 शटं और 5 कॉलिग-
ऑन सिग्नल, 28 पॉइटं्स शामिल हैं। इसके 
अतिरिक्त AFDAS (Revel make), 2 
ELD (Reliance make), 2 डेटा लॉगर 
(Efftronics) जिनमें 1024 डिजिटल 
एव ं32 एनालॉग इनपटु की क्षमता है, 2 IPS 
(Statcon Energiaa make) तथा FACS 
(Reliance make) की व्यवस्था की गई ह।ै 
पॉइटं्स का परैलेल ऑपरशेन तथा NDKR/
RDKR सर्किट भी लाग ूकिया गया है।

गाधंीधाम बी ब्लॉक केबिन में उन्नयन
मौजदूा क्योसान (K5BMC मॉडल) 
डिस्ट्रीब्यूटड EI प्रणाली में सशंोधन एव ंविस्तार 
कर इस ेचौहरीकरण सके्शन से जोड़ा गया। अब 
यहा ं4 लाइनें (पूर्व में 3), 146 रूट (परू्व में 
70), 69 ट्रैक (परू्व में 39), 27 मने, 14 शटं 
एव ं4 कॉलिग-ऑन सिग्नल तथा 39 पॉइटं्स 
(परू्व में 23) उपलब्ध हैं। मौजदूा AFDAS, 
ELD, डेटा लॉगर, IPS एव ं FACS का 
एकीकरण करत े हएु NDKR/RDKR पॉइटं 
सर्किट लाग ूकिए गए हैं।

मखु्य लाभ
इस उन्नयन से लाइन क्षमता में वदृ्धि होगी, 
जिसस े अधिक यात्री एवं मालगाड़ियों का 
समानांतर संचालन सभंव होगा और भीड़भाड़ 
में कमी आएगी। समयपालन में सधुार होगा 
तथा दरेी और ठहराव कम होंग।े आधनुिक EI, 
AFDAS, डेटा लॉगर और इटंरलॉक्ड गटे से 

सरुक्षा स्तर मजबतू होगा। एकीकृत सिग्नलिगं 
एव ंपरैलेल पॉइटं ऑपरशेन स ेपरिचालन अधिक 
सगुम और निर्बाध बनगेा। गाधंीधाम क्षेत्र प्रमुख 
फ्रेट हब होन ेके कारण बंदरगाहों एवं औद्योगिक 
क्षेत्रों को तजे और विश्वसनीय कनेक्टिविटी 
मिलगेी। यह भविष्य उन्मुख, विश्वसनीय और 
विस्तार योग्य ढाचंा ह।ै यह कमीशनिग कांडला 
एव ं मुदं्रा पोर्ट तथा प्रमखु औद्योगिक केंद्रों के 
लिए अधिक कुशल और भरोसेमंद रेल सपंर्क 
सनुिश चित करगेी, जिसस े क्षेत्रीय और आर्थिक 
विकास को बल मिलगेा। यह परियोजना भारतीय 
रले के आधनुिकीकरण की दिशा में एक बड़ा 
कदम ह ैऔर यात्री व माल परिवहन दोनों के लिए 
लाभकारी सिद्ध होगी। यह उन्नयन पश् चिम रेलवे 
की आधनुिकीकरण, सुरक्षा और क्षमता विस्तार 
के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता ह,ै जिसस ेक्षेत्र की 
बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से 
परूा किया जा सकेगा।

जीएनएस)। गुजरात के भुज स्थित 
दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (कांडला) में 
विकसित किए जा रहे मेगा कंटेनर टर्मिनल 
के निर्माण कार्य का दिनांक 12.02.2026 
को अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल 
प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश, श्री 
नरेन्द्र पंवर, मुख्य माल भाड़ा परिवहन 
प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, तथा गांधीधाम एवं 
अहमदाबाद मंडल के एरिया मैनेजर श्री 
आशीष धानीया द्वारा निरीक्षण किया गया। 
यह महत्वाकांक्षी परियोजना पश्चिम भारत 

के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को नई गति 
प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। 
निरीक्षण के दौरान परियोजना की निर्माण 
प्रगति, परिचालन तैयारियों एवं भावी क्षमता 
विस्तार की विस्तृत समीक्षा की गई। यह 
अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल लगभग 2.19 
मिलियन TEU की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता 
का होगा। टर्मिनल पर लगभग 1100 मीटर 
लंबी बर्थ विकसित की जा रही है, जिससे 
बड़े एवं आधुनिक कंटेनर जहाज़ों का 
संचालन संभव हो सकेगा। यह परियोजना 
PPP मॉडल के अंतर्गत लगभग ₹4,200 
करोड़ के निवेश से विकसित की जा रही है।
डीआरएम अहमदाबाद के विजिट के दौरान 
पोर्ट–रेल कनेक्टिविटी, कंटेनर मूवमेंट, 
रेक हैंडलिंग क्षमता तथा भविष्य की 
लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं पर विशेष 
चर्चा की गई। साथ ही, भारतीय रेलवे द्वारा 
इस टर्मिनल को तेज़, सुरक्षित एवं निर्बाध 
रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु किए 

जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। यह 
परियोजना दीनदयाल पोर्ट को एक सशक्त 
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में 

स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी 
तथा भारतीय रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र के 
बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

जीएनएस)। भारतीय रेलवे की वंदे 
भारत एक्सप्रेस ने फरवरी 2019 में मात्र 
एक सेवा से अपनी शुरुआत की थी और 
आज यह 164 ट्रेनों के सशक्त नेटवर्क 
के रूप में देश के प्रमुख शहरों को जोड़ 
रही है। विश्वस्तरीय वंदे भारत सेवाएं तेज़, 
सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का नया 
मानक स्थापित कर रही हैं। इनकी बढ़ती 
लोकप्रियता यात्रियों की लगातार बढ़ती 
संख्या से स्पष्ट है।
गुजरात से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस 
सेवाओं ने भारतीय रेल के आधुनिकीकरण 
एवं यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में एक नया 
कीर्तिमान स्थापित किया है। जनवरी 
2025 से जनवरी 2026 तक की 13 माह 
की अवधि में गुजरात से चलने वाली 5 
जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यात्रियों 
का अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला है। इस 

अवधि में लगभग 32 लाख यात्रियों ने इन 
प्रीमियम ट्रेनों से यात्रा की।
इन सेवाओं में न केवल यात्रियों की 
संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, 
बल्कि कई मार्गों पर मांग क्षमता से कहीं 
अधिक, मुंबई-अहमदाबाद-मुंबई के बीच 
लगभग 140% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की 
गई है, यह लोकप्रियता को दर्शाती है। 

अहमदाब ाद-ओखा 
के बीच ऑक्यूपेंसी 
लगभग 90% रही है, 
साबरमती-जोधपुर के 
बीच ऑक्यूपेंसी 81% 
से अधिक रही है।
अहमदाबाद-मुंबई वंदे 
भारत ट्रेन सेवा कई 
यात्रियों की पहली 
पसंदीदा विकल्प 
बन गई है। पेशेवरों, 

व्यावसायिक और नियमित यात्रियों के द्वारा 
इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता 
है। यह सेवा भारत के दो प्रमुख प्रौद्योगिकी 
केंद्रों को जोड़ती है।
मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित, 
प्रत्येक ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से 
सुसज्जित है। इनमें स्वचालित प्लग 

वाले दरवाजे , घूमने वाली सीटें और 
बायो-वैक्यूम शौचालय शामिल हैं। इनमें 
जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली 
और पूर्ण सीसीटीवी कवरेज भी है। ये 
सुविधाएं प्रत्येक यात्री के लिए विश्व 
स्तरीय यात्रा अनुभव सुनिश्चित करती हैं।

विश्वस्तरीय सुविधाएं:
·8आधुनिक एवं एर्गोनॉमिक डिजाइन 
वाले कोच
·8आरामदायक रीक्लाइनिंग सीटें और 
पर्याप्त लेगरूम
·8स्वचालित दरवाजे एवं जीपीएस 
आधारित यात्री सूचना प्रणाली
·8मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एवं ऑनबोर्ड 
इन्फोटेनमेंट
उत्कृष्ट ऑनबोर्ड खान-पान सेवाएं:

·8स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त ताजा भोजन
·8क्षेत्रीय स्वाद पर आधारित विविध मेन्यू

·8प्री-पैक्ड हाइजीनिक सर्विस
·8प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा समयबद्ध सेवा
उच्च समयपालन, बेहतर सुरक्षा मानक 
और उत्कृष्ट स्वच्छता ने यात्रियों का 
विश्वास और मजबूत किया है। उच्च गति 
क्षमता के कारण ये ट्रेनें कम समय में लंबी 
दूरी तय कर व्यवसायिक एवं अवकाश 
यात्रियों दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी 
सिद्ध हो रही हैं।
गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस का यह 
उत्कृष्ट प्रदर्शन भारतीय रेल के यात्री-
केंद्रित दृष्टिकोण का सशक्त प्रमाण है। ये 
ट्रेनें राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक 
रेल यात्रा का नया मानक स्थापित कर रही 
हैं। भारतीय रेल भविष्य में भी यात्रियों को 
सुरक्षित, आरामदायक और विश्वस्तरीय 
यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु निरंतर 
प्रतिबद्ध है।

जीएनएस)। महाशिवरात्रि मेला के दौरान 
होने वाली अतिरिक्त यात्री भीड़ को ध्यान 
में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों 
की सुविधा के लिए विशेष किराये पर कुल 
04 जोड़ी “महाशिवरात्रि मेला स्पेशल” 
ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है।
भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल 
वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार 
त्रिपाठी के अनुसार, ट्रेन संख्या 09581 
वेरावल–भावनगर टर्मिनस स्पेशल  के 
संचालन दिनों में आंशिक परिवर्तन 
किया गया है, पहले इसे 13.02.2026 
से 17.02.2026 बताया गया था, जिसे 
संशोधित करते हुए इसे 14.02.2026 से 
18.02.2026 तक संचालित करने का 
निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण 
निम्नानुसार हैः—

ट्रेन संख्या 09581 वेरावल–भावनगर 
टर्मिनस स्पेशल  यह ट्रेन वेरावल से सुबह 
06:50 बजे प्रस्थान कर दोपहर 14:00 
बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 
14.02.2026 से 18.02.2026 तक 
संचालित की जाएगी। ट्रेन संख्या 09582 
भावनगर टर्मिनस–वेरावल स्पेशल 
वापसी दिशा में यह ट्रेन भावनगर टर्मिनस 
से दोपहर 14:50 बजे प्रस्थान कर रात्रि 

21:35 बजे वेरावल पहुंचेगी। 
यह ट्रेन 13.02.2026 से 
17.02.2026 तक संचालित 
की जाएगी।
उक्त ट्रेनें दोनों दिशाओं में 
केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, 
जेतपुर, कुंकावाव, लाठी, ढसा, 
धोला, सिहोर एवं भावनगर परा 
स्टेशनों पर ठहराव करेंगी।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक 
श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध 
किया है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की 
समय-सारिणी की पुष्टि अवश्य कर लें, 
रेलवे द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन 
करें तथा स्टेशन एवं ट्रेनों में स्वच्छता एवं 
व्यवस्था बनाए रखने में रेलवे का सहयोग 
करें।

8अमृत 2.0 के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में 
117.56 करोड़ रुपए के खर्च से 131 उद्यान विकसित 
हो रहे हैं, जिनमें से 70 उद्यानों का विकास कार्य हुआ 
पूर्ण
8लाठी नपा में 1.26 करोड़ रुपए के खर्च से भवानी 
गार्डन का हुआ सौंदर्यीकरण, जबकि पालनपुर नपा में 
2.25 करोड़ रुपए से कैलास वाटिका का पुनर्विकास
8बाग-बगीचों और खुले स्थानों के विकास से शहरी 
हवा की गुणवत्ता सुधारने और हरित आवरण को बढ़ाने 
का उद्देश्य

गुजरात के नपा क्षेत्रों में उजड़े पड़े उद्यानों की बदल रही है सूरत : विकसित हो रहे 
हैं नंदन वन जैसे हरित उद्यान, जहां शहरीजन बिता सकते हैं सुकून भरे पल

जीएनएस)। गांधीनगर : भारत के शहरों 
को जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने 
के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 
के नेतृत्व में 1 अक्टूबर, 2021 को अटल 
कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 
(अमृत) 2.0 योजना शुरू की गई थी। 
इस मिशन की मुख्य पहलों में जल स्रोतों 
को पुनर्जीवित करना, गैर-राजस्व जल 
(एनआरडब्ल्यू) में कमी करना और शुद्ध 
किए गए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग 
को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ 
ही, यह मिशन शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं 
में वृद्धि करने के लिए अच्छी तरह से 
बनाए हुए हरित स्थानों और उद्यानों के 
विकास पर भी बल देता है।
गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के 
नेतृत्व में राज्य के नगर पालिका क्षेत्रों में 
अमृत 2.0 के अंतर्गत हरित स्थानों और 

बाग-बगीचों का विकास किया जा रहा है। 
गुजरात की विभिन्न नगर पालिकाओं में 
उजड़े पड़े उद्यानों के पुनर्विकास के साथ-
साथ नए बाग-बगीचे भी विकसित किए 
जा रहे हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण लाठी 
नगर पालिका में विकसित किया गया 
भवानी गार्डन है। इस भवानी गार्डन को 
पुनर्विकसित कर नंदन वन जैसा मनोरम, 
भव्य और हरा-भरा बगीचा बनाया गया 
है, जिसका आज लाठी के नागरिक भरपूर 
आनंद उठा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि अमृत 2.0 के तहत 
राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 
117.56 करोड़ रुपए के खर्च से कुल 131 
उद्यान विकसित करने का लक्ष्य है, जिनमें 
से 70 का विकास कार्य पूरा हो चुका है, 
जबकि शेष 61 उद्यानों को विकसित करने 
का कार्य अभी प्रगति पर है।

1.26 करोड़ रुपए के खर्च से लाठी में भवानी गार्डन का 
हुआ कायापलट

लाठी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित 
भवानी गार्डन उजड़ गया था, 
स्थानीय लोग इसका कोई उपयोग 
नहीं करते थे। अमृत 2.0 योजना के 
तहत राज्य सरकार के शहरी विकास 
विभाग ने इस उद्यान को पुनर्विकसित 
करने का निर्णय किया। आज 
भवानी गार्डन की सूरत पूरी तरह से 
बदल गई है। लाठी नगर पालिका 
में भवानी गार्डन का सौंदर्यीकरण 
एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और 
सामुदायिक पहल है, जिसका 
उद्देश्य उद्यान के पारिस्थितिक 
(इकोलॉजिकल) संतुलन को पुनः 
स्थापित करना और इसकी सुंदरता 
को बढ़ाकर इसे आकर्षक बनाना है।
बगीचे में जो पेड़ पहले से थे, उन्हें 
बचाकर रखा गया है, और वॉक-
वे तथा बगीचे के आसपास देसी 

प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं, ताकि 
प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए 
प्राकृतिक निवासस्थान बनाया जा 
सके। इस बगीचे का विकास हर उम्र 
के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया 
गया है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों 
के लिए भी स्थल विकसित किए गए 
हैं। इसमें खुला लॉन एरिया, बच्चों के 
खेलने का क्षेत्र, ओपन जिम एरिया 
यानी शारीरिक कसरत करने का क्षेत्र 
तथा योग एवं नॉलेज सेंटर शामिल 
हैं। उद्यान के मध्य में श्वेत अश्वों की 
एक आकर्षक फव्वारे वाली मूर्ति भी 
बनाई गई है, जो इस बगीचे के सौंदर्य 
को और बढ़ाती है। समूचे भवानी 
गार्डन को 1.26 करोड़ रुपए के खर्च 
से 10,936.35 वर्ग मीटर क्षेत्र में 
विकसित किया गया है, जिसका लोग 
भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

महाशिवरात्रि मेला के अवसर पर भावनगर टर्मिनस–वेरावल के 
बीच विशेष किराये पर चलेगी “महाशिवरात्रि मेला स्पेशल” ट्रेन

भारत भर में 164 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चालू; 274 जिलों में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा
गुजरात से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यात्रियों का शानदार प्रतिसाद,13 महीनों में 32 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी 
कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स 
पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स 
फ्यूचर्स में 126846.23 करोड़ रुपये का 
टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं 
में 18149.93 करोड़ रुपये का कारोबार 
हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 
108692.87 करोड़ रुपये का नॉशनल 
टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स 
का फरवरी वायदा 39289 पॉइंट के स्तर 
पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस 
में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2344.35 
करोड़ रुपये का हुआ।
कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं 
में 12335.46 करोड़ रुपये की खरीद बेच 
की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 
सत्र के आरंभ में 158000 रुपये के भाव 
पर खूलकर, 158747 रुपये के दिन के 
उच्च और 157700 रुपये के नीचले स्तर 
को छूकर, 158755 रुपये के पिछले बंद 
के सामने 793 रुपये या 0.5 फीसदी 
गिरकर 157962 रुपये प्रति 10 ग्राम 
हुआ। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 275 
रुपये या 0.21 फीसदी गिरकर 128952 
रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। 
गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 19 रुपये या 
0.12 फीसदी गिरकर 16159 रुपये प्रति 1 

ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी मार्च 
वायदा 156201 रुपये पर खूलकर, ऊपर 
में 156625 रुपये और नीचे में 155500 
रुपये पर पहुंचकर, 675 रुपये या 0.43 
फीसदी गिरकर 155910 रुपये प्रति 10 
ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन फरवरी 
वायदा प्रति 10 ग्राम 159079 रुपये पर 
खूलकर, ऊपर में 159480 रुपये और 
नीचे में 158148 रुपये पर पहुंचकर, 
159234 रुपये के पिछले बंद के सामने 
429 रुपये या 0.27 फीसदी गिरकर 
158805 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर 
पहुंचा।
चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 
सत्र के आरंभ में 261361 रुपये के भाव 
पर खूलकर, 262775 रुपये के दिन के 
उच्च और 258730 रुपये के नीचले स्तर 
को छूकर, 263018 रुपये के पिछले बंद 
के सामने 3779 रुपये या 1.44 फीसदी 
लुढ़ककर 259239 रुपये प्रति किलो 
बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी 
फरवरी वायदा 3366 रुपये या 1.25 
फीसदी की गिरावट के साथ 266629 
रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार 
कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी 
वायदा 3308 रुपये या 1.23 फीसदी 
गिरकर 266587 रुपये प्रति किलो के 

भाव पर पहुंचा।
मेटल वर्ग में 3460.03 करोड़ रुपये के 
ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 5.8 
रुपये या 0.46 फीसदी तेज होकर यह 
कॉन्ट्रैक्ट 1253.7 रुपये प्रति किलो पर 
आ गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 25 
पैसे या 0.08 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 
329.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। 
इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 
1.2 रुपये या 0.38 फीसदी तेज होकर यह 

कॉन्ट्रैक्ट 315.05 रुपये प्रति किलो पर आ 
गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 10 पैसे 
या 0.05 फीसदी टूटकर 189.85 रुपये 
प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।
इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने 
एनर्जी सेगमेंट में 2356.43 करोड़ रुपये 
के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल 
फरवरी वायदा 5883 रुपये पर खूलकर, 
ऊपर में 5904 रुपये और नीचे में 5824 
रुपये पर पहुंचकर, 47 रुपये या 0.8 

फीसदी औंधकर 
5849 रुपये 

प्रति बैरल पर 
आ गया। 
जबकि क्रूड 
ऑ य ल -
मि  न ी 
फ र व र ी 
व ा य द ा 
48 रुपये 
या 0.81 

फ ी स द ी 
घ ट क र 

5850 रुपये 
प्रति बैरल के 

भाव पर ट्रेड हो रहा 
था। इनके अलावा नैचुरल गैस 

फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 292.6 
रुपये के भाव पर खूलकर, 298.7 रुपये 
के दिन के उच्च और 288.5 रुपये के 
नीचले स्तर को छूकर, 288.5 रुपये के 
पिछले बंद के सामने 6 रुपये या 2.08 
फीसदी की मजबूती के साथ 294.5 रुपये 
प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि 
नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 6.1 
रुपये या 2.11 फीसदी की तेजी के संग 
294.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव 

पर पहुंचा।
कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 
959 रुपये पर खूलकर, 2.9 रुपये या 
0.3 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 
969.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया।
कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना 
के विभिन्न अनुबंधों में 7190.81 करोड़ 
रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 
5144.65 करोड़ रुपये की खरीद बेच 
की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं 
में 2637.04 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम 
और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 
179.60 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-
मिनी के वायदाओं में 11.53 करोड़ रुपये, 
जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 
631.86 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और 
क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 
890.28 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। 
जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी 
के वायदाओं में 1452.61 करोड़ रुपये का 
कारोबार हुआ।
ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 
9272 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 
65722 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 
32096 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं 
में 436624 लोट और गोल्ड-टेन के 

वायदाओं में 56482 लोट के स्तर पर था। 
जबकि चांदी के वायदाओं में 8163 लोट, 
चांदी-मिनी के वायदाओं में 19306 लोट 
और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 62612 
लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के 
वायदाओं में 21531 लोट और नैचुरल 
गैस के वायदाओं में 22665 लोट के स्तर 
पर था।
इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 
39470 पॉइंट पर खूलकर, 39537 के 
उच्च और 39284 के नीचले स्तर को 
छूकर, 568 पॉइंट घटकर 39289 पॉइंट 
के स्तर पर कारोबार हो रहा था।
कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड 
ऑयल फरवरी 5900 रुपये की स्ट्राइक 
प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 41.4 
रुपये की गिरावट के साथ 103.1 रुपये 
हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 290 
रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 
प्रति एमएमबीटीयू 4.1 रुपये की बढ़त के 
साथ 20.4 रुपये हुआ।
सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक 
प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 
658 रुपये की गिरावट के साथ 3395.5 
रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 
300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का 
कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1390 रुपये की 

गिरावट के साथ 3900 रुपये हुआ। तांबा 
फरवरी 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का 
कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.84 रुपये की 
बढ़त के साथ 9.84 रुपये हुआ। जस्ता 
फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का 
कॉल ऑप्शन प्रति किलो 19 पैसे की 
नरमी के साथ 0.95 रुपये हुआ।
पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 
रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन 
प्रति बैरल 1.5 रुपये की बढ़त के साथ 
103.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस 
फरवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का 
पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.55 रुपये 
की गिरावट के साथ 16.05 रुपये हुआ।
सोना फरवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक 
प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 
19.5 रुपये की बढ़त के साथ 2910.5 
रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 
150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट 
ऑप्शन प्रति किलो 34 रुपये की गिरावट 
के साथ 347.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 
1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट 
ऑप्शन प्रति किलो 27 पैसे के सुधार के 
साथ 11.06 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 
300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट 
ऑप्शन प्रति किलो 12 पैसे की नरमी के 
साथ 0.65 रुपये हुआ।

सोना वायदा में 793 रुपये, चांदी वायदा में 3779 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 47 रुपये की गिरावट
8कमोडिटी 
वायदाओं में 

18149.93 करोड़ रुपये 
और कमोडिटी ऑप्शंस में 

108692.87 करोड़ रुपये का 
दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के 
वायदाओं में 12335.46 करोड़ 

रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन 
इंडेक्स बुलडेक्स फ य्ूचर्स 
39289 पॉइंट के स्तर 

पर

गुजरात के भुज में दीनदयाल पोर्ट पर मेगा कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रगति 
पर,डीआरएम अहमदाबाद सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण

गांधीधाम–आदीपुर खंड में चौहरीकरण एवं आधुनिक सिग्नलिंग 
प्रणाली का सफल कमीशनिंग; क्षमता और सुरक्षा में होगी वृद्धि
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जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के 
मानसून सत्र के दौरान राजनीतिक 
तापमान उस समय और बढ़ गया जब 
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 
सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने लोकसभा में 
विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ 
एक औपचारिक मोशन पेश किया। इस 
प्रस्ताव में उनकी लोकसभा सदस्यता 
रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने 
पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। 
प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सदन में 
तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और 
सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप-
प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। डॉ. दुबे ने 
सदन में कहा कि राहुल गांधी के बयान 
और गतिविधियां देश की एकता और 
अखंडता के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप 
लगाया कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं 
और ताकतों के साथ मिलकर देश की 
छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश 
की जा रही है। इसी आधार पर उन्होंने 
लोकसभा के नियम 352(5) और 353 
के तहत यह मोशन पेश किया। उनके 
अनुसार, यदि कोई सदस्य संविधान की 
भावना और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य 
करता है, तो सदन को उसके खिलाफ 
कार्रवाई करने का अधिकार है। लोकसभा 
के नियम 352(5) और 353 के तहत 
संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि 
वह किसी सदस्य के आचरण की जांच 
कर उचित कार्रवाई की सिफारिश करे। 
हालांकि संसदीय विशेषज्ञों का कहना है 
कि किसी सांसद की सदस्यता रद्द करना 
एक गंभीर और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें 
संवैधानिक प्रावधानों और विस्तृत जांच की 
आवश्यकता होती है। इस तरह का प्रस्ताव 
राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील 
माना जाता है और इसके दूरगामी प्रभाव 
हो सकते हैं। सदन में प्रस्ताव रखे जाने के 
बाद कांग्रेस सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध 
किया। विपक्ष का कहना है कि यह कदम 
राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है 
और असहमति की आवाज को दबाने 
का प्रयास है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 
राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल 
पूछते रहे हैं और लोकतंत्र में विपक्ष का 
दायित्व ही सरकार को जवाबदेह बनाना 
होता है।
भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता वानाथी 
श्रीनिवासन ने भी राहुल गांधी पर निशाना 
साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे 
गंभीर मुद्दों पर राजनीति करना उचित नहीं 
है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा 

में एक पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा को 
लेकर जानबूझकर हंगामा खड़ा किया गया 
और इससे देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों 
को राजनीतिक रंग दिया गया। उनके 
अनुसार, विपक्ष को रचनात्मक भूमिका 
निभानी चाहिए और संवेदनशील मामलों 
पर जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए।
वानाथी श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि 
जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का 
जनादेश दिया है और ऐसे में विपक्ष के 
नेता को अपनी भूमिका की गरिमा बनाए 
रखनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि 
यदि राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगातार राजनीतिक 
बयानबाजी जारी रही, तो इससे सदन की 
कार्यवाही प्रभावित होगी और लोकतांत्रिक 
संस्थाओं की छवि पर भी असर पड़ेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने 
आया है जब संसद में कई महत्वपूर्ण 
विधेयकों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों 
पर चर्चा चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी 
के खिलाफ मोशन ने राजनीतिक विमर्श 
को और तीखा बना दिया है। विशेषज्ञों के 
अनुसार, सदस्यता रद्द करने जैसे कदम 
दुर्लभ होते हैं और सामान्यतः गंभीर 
कानूनी आधार की आवश्यकता होती है।
संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी 
सांसद की अयोग्यता या सदस्यता 
समाप्त करने का निर्णय आमतौर पर 
जनप्रतिनिधित्व कानून और संविधान के 
अनुच्छेदों के अनुरूप लिया जाता है। 
सदन में प्रस्ताव पेश करना एक प्रक्रिया 
का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अंतिम 
निर्णय विस्तृत विचार-विमर्श और कानूनी 
राय के बाद ही संभव होता है।
इस घटनाक्रम ने संसद के भीतर और 
बाहर दोनों जगह बहस को जन्म दिया 
है। भाजपा जहां इसे राष्ट्रीय हित और 
संविधान की रक्षा का मुद्दा बता रही है, 
वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों 
पर हमला करार दे रही है। आने वाले 
दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 
क्या यह प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया में आगे 
बढ़ता है या राजनीतिक बयानबाजी तक 
ही सीमित रहता है।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि लोकसभा में 
पेश इस मोशन ने राजनीतिक माहौल को 
गरमा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के 
बीच टकराव की रेखाएं और स्पष्ट हो गई 
हैं। संसद के आगामी सत्रों में इस विषय 
पर चर्चा और तीखी होने की संभावना 
है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति पर इसका 
व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ 
मोशन से सियासत गरमाई, 

सदस्यता रद्द करने और भविष्य में 
चुनाव लड़ने पर रोक की मांग

जीएनएस)। चंडीगढ़। आम लोगों से 
सीधा संपर्क बनाए रखने संबंधी अपनी 
गतिविधियों को जारी रखते हुए पंजाब 
के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 
जालंधर में अपने निवास स्थान पर 
‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम आयोजित 
कर यहां के नागरिकों से मुलाकात की 
और उनकी शिकायतों का मौके पर ही 
निपटारा किया। इस पहल को एक ही 
प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के 
समाधान के लिए सबसे प्रभावी माध्यम 
बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब 
एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य का 
मुखिया व्यक्तिगत रूप से लोगों से 
मिलकर उनके मुद्दों का मौके पर ही 
निपटारा सुनिश्चित करता है।
इस बात पर जोर देते हुए कि ‘आप’ 
सरकार पूरी ईमानदारी और जवाबदेही 
के साथ लोगों की हर समस्या का 
समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, 
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 
लोक मिलनी कार्यक्रम सरकार और 
जनता के बीच एक मजबूत पुल के रूप 
में काम करता है, जो जवाबदेह और 
पारदर्शी शासन को सुनिश्चित करता है, 
और इसे आगे भी इसी तरह जारी रखा 
जाएगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 
ने कहा कि लोक मिलनियां एक ही 
प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों का 
निपटारा करने और सुचारू शासन 
संबंधी जनता से फीडबैक लेने के लिए 
सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक हैं। 
उन्होंने कहा कि देश भर में शायद ही 
कहीं ऐसी नागरिक-केंद्रित पहल देखने 
को मिले। उन्होंने कहा कि देश भर में 
ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो आम 
जनता की भलाई के लिए ऐसी लोक-
केंद्रित पहल कर रहा हो। उन्होंने 
कहा कि यह रिकॉर्ड पर है कि लोक 
मिलनी कार्यक्रम समाज के हर वर्ग 
की शिकायतों के निपटारे में अधिक 
लाभदायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने 
कहा कि लोक मिलनी वास्तव में एक 
अनोखी पहल है जहां सरकार लोगों की 
समस्याओं के योजनाबद्ध समाधान के 
लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क 
करती है।
इस पहल को पंजाब के लिए गर्व की 
बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 
यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है 
कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 
राज्य का मुखिया जनता की भलाई 
सुनिश्चित करने के लिए ऐसी मुहिम 

में व्यक्तिगत रूप से शामिल होता है। 
उन्होंने कहा कि जहां लोक मिलनी एक 
तरफ राज्य के सर्वांगीण विकास और 
लोगों की भलाई सुनिश्चित करती है, 
वहीं दूसरी तरफ सरकार को अपने 
अधिकारियों की कार्यक्षमता के बारे में 
अच्छी तरह जानने का अवसर प्रदान 
करती है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश 
में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है 
क्योंकि किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री 
लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर 
उनकी समस्याओं को जानने और उनके 
समाधान की कोशिश नहीं करते।
इस बात पर जोर देते हुए कि यह पहल 
पक्षपातपूर्ण विचारों से कहीं ऊपर की 
बात है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 
कहा कि लोक मिलनियों का राजनीति 
से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा 
कि राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य 
राज्य और यहां के लोगों के विकास 
और खुशहाली को सुनिश्चित करना है। 
उन्होंने कहा कि लोक मिलनियां एक 
ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों 
के निपटारे का सबसे अच्छा माध्यम 
हैं, क्योंकि ये सरकार और जनता के 
बीच संचार के अंतराल को भरते हुए 
लोकतांत्रिक ढांचे के सर्वांगीण विकास 
को सुनिश्चित करने का बेहतरीन तरीका 
हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार 
लोगों की भलाई के लिए अथक मेहनत 
कर रही है, जिसके लिए राज्य में पहले 
ही कई प्रमुख पहल की जा चुकी हैं।

नौजवानों के सशक्तिकरण पर सरकार 
के ध्यान को उजागर करते हुए उन्होंने 
कहा कि किसी भी सरकार का काम 
नौजवानों के सपनों को पंख देना होता 
है ताकि वे जीवन में सफलता की नई 
कहानियां लिख सकें। उन्होंने कहा 
कि मेरे द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली 
हर फाइल आम आदमी और राज्य के 
लाभ के लिए होती है। उन्होंने कहा कि 
नौजवानों को भ्रष्टाचार या सिफारिश 
के बिना 63,000 से अधिक नौकरियां 
प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य 
सरकार का हर फैसला राज्य की तरक्की 
और यहां के लोगों की खुशहाली की 
ओर लक्षित होता है। शिक्षा सुधारों के 
बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा 
कि शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण 
शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भर 
में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए 
गए हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, 
पूरी तरह सुसज्जित लैबोरेटरी और 
वैज्ञानिक शिक्षा के लिए प्ले-ग्राउंड 
बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों 
की विशेषज्ञता को निखारने के लिए एक 
विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, 
जिसके तहत शिक्षकों और प्रिंसिपलों को 
प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है 
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 
वे आधुनिक शिक्षा अभ्यासों से परिचित 
होकर छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
भविष्य के मुकाबलों के लिए तैयार कर 
सकें। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व 

और संतुष्टि की बात है कि पंजाब ने 
भारत सरकार द्वारा करवाए गए नेशनल 
अचीवमेंट सर्वे में केरल को भी पीछे 
छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे 
कहा कि राज्य के छात्रों को सशस्त्र बलों 
की परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ 
नीट, जेईई, क्लैट और एनआईएफटी 
जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष 
कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 
यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है 
कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य 
सरकारी स्कूलों के छात्रों ने जेईई मेन्स, 
जेईई एडवांस्ड और नीट परीक्षाओं में 
क्वालीफाई किया है। उन्होंने कहा कि 
एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में राज्य के 
सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 
लाख रुपये तक के नकद रहित इलाज 
के साथ मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू 
की गई है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं 
की पहलों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री 
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना 
के तहत आय की कोई शर्त नहीं लगाई 
गई है और अब सरकारी कर्मचारियों 
और पेंशनभोगियों को भी इस योजना 
में शामिल किया गया है, जिससे पंजाब 
समग्र नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य 
सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य 
बन गया है। उन्होंने कहा कि 881 आम 
आदमी क्लीनिक रोजाना मुफ्त इलाज 
प्रदान कर रहे हैं और वर्ष 2022 में 
राज्य सरकार के सत्ता संभालने से लेकर 

राज्य के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों 
को मुफ्त बिजली दी जा रही है।
किसानों के लिए सुविधाओं और मजबूत 
बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए 
उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में 
पहली बार धान के सीजन के दौरान 
ट्यूबवेलों को दिन में भी आठ घंटे से 
अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की 
गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 6900 
किलोमीटर लंबाई वाले 18349 जल 
मार्गों को पुनर्जीवित कर टेल पर रहने 
वाले किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति 
सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि 
राज्य में कई सरकारी लाइब्रेरी खोली गई 
हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि छात्र अच्छी पढ़ाई-लिखाई करके 
जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल कर सकें।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज पंजाब 
हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा 
है क्योंकि राज्य सरकार ने पंजाब के 
सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव 
कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने 
स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य क्षेत्रों 
में अभूतपूर्व पहलें की हैं। उन्होंने कहा 
कि 49,000 किलोमीटर से अधिक 
सड़कों के निर्माण का काम पूरे जोर-
शोर से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा 
हो जाएगा।
जनता के लिए राहत उपायों का हवाला 
देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 
ने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर 
दिए हैं जिससे आम आदमी की जेब से 
टोल फीस के रोजाना 64 लाख रुपये 
की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि 
सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के 
लिए राज्य भर में 881 आम आदमी 
क्लीनिक खोले गए हैं जो लोगों को 
मुफ्त इलाज और दवाइयां प्रदान कर रहे 
हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 
अब तक राज्य के लोगों से किया हर 
वादा पूरा किया है।
अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 
कहा कि अब राज्य सरकार राज्य की 
हर महिला को 1000 रुपये देने की 
योजना जल्द लागू करेगी, जिसके लिए 
आने वाले बजट में आवश्यक प्रावधान 
किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के 
लोगों से किया गया हर वादा हर हाल 
में पूरा किया जाएगा क्योंकि हमारी 
सरकार सबकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध 
है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 
का एकमात्र एजेंडा राज्य की तरक्की 
और यहां के लोगों की खुशहाली को 
सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक महीने में दूसरी बार जालंधर पहुंचे 
लोक मिलनी के दौरान मौके पर ही किया शिकायतों का निपटारा
8भगवंत सिंह मान 
ने इस पहल को एक 
ही प्लेटफॉर्म पर 
लोगों की शिकायतों 
के निपटारे का सबसे 
बेहतरीन ढंग बताया
8पंजाब एकमात्र 
ऐसा राज्य है, जहां 
राज्य का मुखिया 
जनता की भलाई 
सुनिश्चित करने के 
लिए व्यक्तिगत रूप 
से उनसे मिल रहा है: 
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह 
मान
8आप सरकार 
पंजाब के लोगों की हर 
समस्या के समाधान 
के लिए प्रतिबद्ध: 
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह 
मान
8सरकार लोगों के 
प्रति हर जिम्मेदारी पूरी 
ईमानदारी से निभा रही 
है: मुख्यमंत्री भगवंत 
सिंह मान
8हम भविष्य में 
भी ‘लोक मिलनी’ 
कार्यक्रम के माध्यम से 
लोगों की शिकायतों 
का समाधान करते 
रहेंगे: मुख्यमंत्री 
भगवंत सिंह मान
8मुख्यमंत्री भगवंत 
सिंह मान ने जालंधर 
स्थित निवास स्थान 
पर ‘लोक मिलनी’ 
कार्यक्रम के दौरान 
लोगों की समस्याएं 
सुनीं


